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 1  att  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  देश  में  चार  कौर
 विश्वविद्यालय

 स्थापित  करते
 की

 प्रस्थापना  है  ;

 यदि  at,  तो
 ये

 विश्वविद्यालय  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये

 जायेंगे
 ;  घौर
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 लि
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 डा०  Go  झा०  कोई  खास  तो  नहीं  नहीं  जानता  कि  माननीय  wary  का

 तात्पय  क्या  हैं--परन्तु  विश्वविद्यालय  का  समस्त  स्वरूप  संगठन  साधारण  विश्वविद्यालयों से

 fra है  ।

 felt  सुब्बय्या  ्  :  क्या  वह  अन्तर  विश्वविद्यालयों की  स्थिति  में  ही  है  न्र्यव  इन

 ग्रामीण  विश्वविद्यालयों  में  पढ़ाए  जाने  व।ले  विषयों  में  ।  अन्य  विश्वविद्यालयों  तथा  इस  विश्वविद्यालय

 विशेष  अन्तर  है
 ?

 तथा  सधी  मन्त्री  स०  का०  :  विचार यह  है  कि  ये  विश्वविद्यालय  संयुक्त

 राज्य  safes  के  भूमि  अनुदान  विश्वविद्यालयों  के  मॉडल  पर  होंगे  ।

 महोदय  :  उन्हें कोई  जानकारी  नहीं है  ।

 स०  का०  पाटिल  उनमें  कृषि  सम्बन्धी विषय  ही  पढ़ें  जायेंगे  ।  साथ  ही

 पशुपालन का  fa  य  भी  रहेगा  ।  इसलिए जहां  कहीं  भी  इन  चीजों  का  वातावरण  atk  तैयारी  होगी

 बाद  में  वे  इन  ग्रामीण  विश्वविद्यालयो मैं  विकसित  हो  जायेंगें  ।  अपनी  बात  को स्पष्ट करते  के  लियें

 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हमने  उत्तर  प्रदेश  में  तराई  में  जो  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  है

 उसे  उदाहरण  के  तौर  पर  रखा  जा  सकता  है  ।  अब  जो  विश्वविद्यालय  बनेंगे वे  उसी
 ि

 प्रकार  के

 होंगे  ।

 पंडित  gto  ना  तिवारी
 :  क्या  किसी  अरन्य  राज्य  में  भी  ऐसा  वातावरण उत्पन्न  किया  गया

 है  ate  कया  किन्हीं अन्य  राज्यों  ने  भी  सरकार  से  अपने  क्षेत्रों  में  ऐसा  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने

 का  अनुरोध  किया  है
 ?

 शी  स०  का०  पाटिल  :
 सभी

 राज्य  इसके  लिए  प्रयत्नशील हैं  ।  परन्तु उत्तर  प्रदेश  के

 जहां  इस  प्रकार  का  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  जा  चुका  ्य  राज्य जो  हमसे

 बहुत  समय  से  इसके  लिए  जोर  देते  रहे  हैं  वे  हैं  ZElAT  अनघ  प्रदेश  कौर  राजस्थान  #

 fat  स०  ला ०  द्विवेदी  :  कया  माननीय  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  जो  देहाती  विश्वविद्यालय

 खोले  गये  हैं  या  रूरल  इन्सटिट्यूट खोले  गये  उनको  वह  मान्यता  नहीं  प्राप्त  हैं  जो  दूसरी  यूनिवर्सिटीज

 को  प्राप्त है  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कया  उपाय  करेगी
 ?

 st  स०  काठ  पाटिल  :  यह  देहाती  विश्वविद्यालय  या  यूनिवर्सिटी  नहीं  हैं  ।  लथ

 दूसरी  चीज  होती  है  ate  वह  खाली  उत्तर  प्रदेश  में  है  दूसरी  जगहों  में  नहीं है  ।

 भी  स०  ato  द्विवेदी  :
 जिस  तरह  से  उत्तर  प्रदेश  में  बिजनूरी  में  रूरल  इन्सटिट्यूट  खोला  गया

 है  या  रुद्रपुर में  खोला  गया
 इन  विश्वविद्यालयों  की  परीक्षाओं  को  पासਂ  करके  जो  लड़के

 उनकी  जो  डिग्रियां  या  डिप्लोमा  होंगे  क्या  उनको  वही  मान्यता  प्राप्त  होगी  जो  दुसरे  विश्वविद्यालयों

 की  fener at fecttat या  डिप्लोमा  को  प्राप्त होती
 नौक ग  प्राणी  पाने  के  सम्बन्ध में  ?

 भरी  स०  का०  में  तो  है  |  वहीं  एक  उत्तर  प्रदेश  में  बनाया  गया  है  जो  तराई

 काम  से  सम्बन्धित  है  ।  लेकिन  दूसरे  जो  हैं  वह  खाली  डिप्लोमा  देंगे  |  उनका  यूनिवर्सिटी  का  स्टेटस

 नही ंहै  ।  जब
 वे  विश्वविद्यालय बनें  गे  तब

 उनकी  विश्वविद्यालय  का  स्टेटस  दिया  जायगा  |

 fait  श्रीनारायण  दास
 :

 क्या  ऐसे  विश्वविद्यालयो  की
 स्थापना  में  होने  वाला  व्यय  केन्द्र

 राज्य  सरकारें  मिल  कर  वहन  करती  हैं

 ?

 ee

 पसर  प्रजनन  में
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 fat  स०  का०  पाटिल  :
 इसके  बारे  में  कोई  सामान्य  प्रक्रिया  नहीं  है  तौर

 न
 इसके  सम्बन्ध  में

 अन्तिम
 निर्णय  किया  गया  है  क्यों  कि  हमें  कुछ  सहायता  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  मिलती  है--परन्तु

 वह  उसके  भवन  aria  के  लिए  होती  संचालन के  लिए  नहीं  ।  इसके  अतिरिक्त  विश्वविद्यालय  की

 पढ़ाई  राज्य  का  विषय है  ।  राज्य  परिनियम  बनाता  है  ।  सरकार  द्वारा  राज्य  की  सहायता  उसी

 प्रकार  की  जाती  है  जेसे  wer  विश्वविद्यालयों  के  मामले  में  की  जाती  है  ।

 कारीगरों की  ध्रष्ययन  यात्रा

 een,  fat
 भक्त  केबिन  :

 ‘Lat  हेम  राज
 :

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  as  Rego  के  तारांकित  saa  संध्या

 ६९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  कारीगरों  के  लिये  भ्रध्ययन-यात्रा प्रायोजित  करने  की  योजना  के  बारे  में

 इस  बीच  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  हे  ;  ate

 यदि  तो  क्या  उस  स्वीकृत  जना  पर  प्रकाश डालने  वाला  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 सामुदायिक विकास  तथा  उप मन्त्री  ब०  स०  :  ५ जा

 योजना  की  विस्तृत  रूप-रेखा  सम्बन्धी  टिप्पण  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विचरण

 तीसरी  पंचवर्षीय योजना  काल  में  गेर-सरकारी  व्यक्तियों  के  अध्ययन  पर्यटकों  की  श्रनमोदित

 योजना  की  विस्तृत  रूप-रेखा

 तीसरा  पंचवयींय  योजना  काल  में  गर  सरकारी  व्यक्तियों  लिये  निम्नलिखित  प्रकार

 के  wera  पर्यटन  संगठित  करने  का  विचार  है  met cert

 १.  faa  भारत  प्रत्यय  पर्यटन  :

 ये  अध्ययन  पर्यटन  विशिष्ट  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  संगठित  किये  उदाहरणार्थ  पंचायती

 राज  सहका  कायकर्ता  आदि  ।  प्रत्येक  दल  में

 लंग मग  ५०  व्यक्ति  होंगे  ।  अध्ययन  पयटन  उद्देशीय  होगे  ate  पटको  एवं  विकसित  क्षेत्रों
 की

 स्थिति

 के  अनुसार  संगठित  किए  जायेंगे  ।

 झभिषाय यह  है  कि  उपर्युक्त  विभिन्न  वर्गों  के  लोगो  को  ऐसे  अध्ययन  पर्यटकों  के  लिए  ऐसे

 स्थानो  पर  ले  जाया
 जायेगा  जिनसे  उन्हें  अधिकाधिक  लाभ  हो  ।  उदाहरणार्थ  सिचाई  वालें  इलाके

 के  घान की  बुप्नाई चप्  करने  वाले  सबसे  किसानों  को  भारतवर्ष  के  उन  इ  लाखों  में  ले  जाया  जायेंगी

 जहां  घान
 की

 बुनाई  के  लिए  उन्नत  तरीके  sera  जाते  देहाती  कारीगरों  को  दस्ता करी  इला

 लघु  दस्तकारी  विद्यालयों कौर  ऐसी  दूसरी  जहां  उनकी  रुचि
 व

 लाभ
 ले  जाया  जाएगा  |

 कार्यकर्त्ताओं
 को  ऐसे  स्थानों  पर  ले  जाया  जाएगा  जहां  सब  से  अच्छी  सहका री  सबका री

 प्रशिक्षण  सहकारी  कृषि  फार्म  हों  ऐसी  दूसरी  जगहों
 जो

 उनके  लिए
 उपयोगी

 हों  ।
 इस

 बात  का  ध्यान  रखा  जाएगा
 कि

 ये  पेंशन  केवल  सैर गाहों  के  पेंशन
 न

 बन  जायें  ।
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 चुनाव  योग्यता  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  की  feof & wrt FH से  करने  का  विचार  इस

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  कोल  में  2,000  caf
 erat  को  ले  जाने

 की

 प्रति  व्यक्ति  २००  रुपए  खर्चे  का  अन्दाजा  है  जो  केन्द्र  सरकार व्यक्ति  के  बीच  बराबर

 रूप
 से

 बांटा  जाएगा  ।  तीसरी  योजना  काल  में  कुल
 २

 लाख  रुपये  के  खर्चे  का
 ग्र्न्दा  है  |

 २८  राज्य  अध्ययन

 ये  पर्यटन  भी
 उद्देश़्य

 होंगे  कौर  विकासਂ  क्षेत्रों  aye  पर्यटकों  की  स्थिति  के  अ्रनुसार  संगठित

 किए  जाएंगे
 कौर  उपयुक्त  वर्गों  के  लोगों

 को
 लागू  होंगे  ।  यें  अध्ययन  पर्यटन  राज्य  सरकारों  द्वारा

 संगठित  किए  जाएगे  शौर  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।  इस

 क्रम  के  प्रतिशत  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  १३,०००  व्यक्तियों को  ले  जाते  का  अंदाजा  |

 फ्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  प्रतीक  से  श्रघिक खर्चें की झ्रादया खर्चे  की  nat  १००  रुपये तक  है  केन्द्र /  राज्य  सरकार

 शरीर  व्यक्ति  के  बीच  बराबर  रूप  से  बांटा  जाएगा
 ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  इन  [1 ०७

 पर  कुल
 १३

 लाख  रुपए  के  खर्चे  का  अनुमान  है
 ।

 ३.  जिलों  a  श्रष्ययन पर्यटन

 खण्डों म  wera  पर्यटन

 ये  झ्रध्ययन  पर्यटन  समय  सरकारों  द्वारा
 संगठित  किए  जाएंगे  atc  इनका  विस्तारपूर्वक

 आयोजन  भी  उनके  द्वारा  ही  किया  जाएगा  |  करे  परकार  द्वारा  इन  प्रेरित  पलटनों  के  लिए

 कोई  ota  सहायता  नहीं  दी  जाएगी  |

 fort  तंगा मणि  :  क्या  कारीगरों की  यात्रा  की  योजन  में  जो  एक  हजार  व्यक्ति  समस्त  भारत

 की  यात्रा  के  लिए  चने  जाएंगे  वे  राज्यों की  यात्रा  के  लिए
 चुने  जाने  वाले

 १३०००  व्यक्तियों में  भी

 सम्मिलित  होंगे  ?

 श्री  ब०  स०  ata  श्रीमान  ।

 भी  प्र०  रहे  क्या  अखिल
 भारतीय  अध्ययन दलों  में  प्रासाद

 जैसे
 पिछड़े  राज्यों  को

 कोई
 प्र

 प्रतिनिधित्वਂ  मिलेगा  ?

 श्री  ब०  स०  पिछड़ें  क्षेत्रों  are  पिछड़े  वर्गों  से  यथा  संभव  अधिक  व्यक्तियों  को

 लित  करने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  |

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :
 सभा-पटल

 पर  रखे  गये  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  खण्डों

 की  भ्रध्ययन  यात्रा  में  केन्द्र  द्वारा  कोई  सहायता  नहीं  दी  जाएगी
 ।

 परन्तु  राज्य  के  खण्डों  के  पास  बहुत

 कम धन  इसलिए  क्या  इस  प्रद
 न

 पर  विचार  किया  जाएगा  ताकि  इसके  लिए  भी  कुछ  सहायता

 दी  जा  सक े?

 fait ब०  go  मूर्ति :  इस  पर  भी  विचार  किया  गया  केवल  हमारे  मंत्रालय  दारा  #

 नहीं  वरन्‌  योजना  आयोग  कौर  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  शौर  हम  ने  खंडों  में  यात्रा  के

 लिये  सह  देना  आवश्यक नहीं  समझा  ॥

 अंग्रेजी में
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 ी  तंगामणि  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  समस्त  तीसरी  योजना  श्रवण
 के

 लिये  १५

 लाख  रुपये  झावंटित  किये  गये  हैं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  अगले  अर्थात  PEE 2-62 F frat में  कितना

 wa  किया  जायगा ?

 पत्नी qo  पु०  शल्  :  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  |

 गंजी  प्र०  चे  बझा  :
 माननीय

 उपमंत्री  ने  प्रभी  कहा  था  कि  वह  पिछड़े  वर्गों  ate  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  हितों  का  ध्यान  रखेंगे  ।  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  क्या  पिछड़े  राज्यों  के  लिये  रक्षण होगा

 fat ब०  qo  मृति  :  राज्यों  को  पिछड़े  seat  प्रगतिशील  की  श्रेणियों  में  नहीं  विभाजित

 क्रिया  जा  सकता  है  परन्तु  यदि  किसी  राज्य  से  निश्चित  संख्या  के  व्यक्ति  भेजने  की  कोई  विशेष

 अआनरदयकता होगी तो इस प्रइन पर भी विंचार होगी  तो  इस  पर  भी  विचार  किया जा  सकता  है  |

 में  सिचाई  के  लिये  गन्दा  पानी

 *२८२३.  शी  हरीस  साथर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 दिल्‍ली  के  किन  गांवों  को  सिंचाई  कार्य  के  लिये  विधायी  गन्दा  पानी  दिया  जाता  है

 इस  से  इस  क्षेत्र  के  पीने  कां  पानीਂ  किस  तरह  दूषित  हो  गया  ;  शौर

 इस  से  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हैं  घौर  कब  से
 ?

 उपमन्त्रो
 मो०  वें

 ०  निम्नलिखित गांवों  को  सिचाई  कार्य  के

 लिये  विधायी  गन्दा  पानी  दिया  जाता  है

 उतर में  दक्षिण  में क  द  के  दिक

 te
 मुकिमपुर  मदनपुर

 ्  ot
 5S

 ३.  भलुवा  झंझरपुर

 ४.  जमालपुर

 ५.  झरोदा

 श्ठ्

 श

 रे

 ऐसा  दक्षिणी  गांवों  में  हुसना  हैं  कई  वर्षों  के  बाद  उथले  gal  का  पीने  का  पानी  खराब

 हो  जाता है  ।

 लगभग  ८०००
 व्यक्ति  प्रभावित  हैं  ।  वर्तेमान  स्थिति  पिछले कुछ  वर्षों  से  सली

 रही
 है  ।

 wait में
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 गंधी  हरिश्चद्र  माथुर
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 इन  गांवों  के  ये
 ८०००  व्यक्ति

 अपने

 संभरण  के  लिये  इन  उथले  पर  ही  निर्भर  हैं  भ्रौर  का  पानी  पिछले  कुछ  वर्षों  से

 खराब  हो  गया  है  तथा  स्वास्थ्य  अघिकारियों  के  ग्र तु सार  पीने  के  योग्य  नहीं  रहा  है
 ?

 fat  मो ०  | (५  झष्णप्पा
 :

 हां  यह  सच  है  |  कई  वर्षों  के  बाद  यह  समस्या  उत्पन्न  हुई

 दिल्‍ली  निगम  इस  समस्या  पर  अत्यन्त  गंभी  रता पु वंक  विचार  कर  रहा  है  ।  उन  के  सामने इन
 लोगों

 को  पीने  का  ear  पानी  देने  की  दो  योजनायें  हैं--एक  नलकूप  खोदने  की  दूसरी  दिल्‍ली  नगर

 से  पानी  पहुंचाने की

 हरिश्चद्र  माथुर
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  श्रायोजन  कौर  दूरदर्शिता  की  कमी  के  कारण

 इन  लोगों
 को

 पिछले  तीन  या  चार  वर्षों  से  पुर्णतः  गंदे  पानी  पर  रहना  पड़  रहा  है  कभी  तक  शुद्ध

 जल  के  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाये  गये  हैं
 ?

 महोदय
 :

 इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  कि  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  मो०  कृष्ण प्पा  :
 कदम  उठायें  जा  रहे  हैं

 ।
 एक  ध  खोदा  गया  था  परन्तु  उसमें

 सफलता  नहीं  मिली  ।  जब  दिल्‍ली  नगर  से  पीनें  के  पानी  का  संभरण  करने  की  योजना  है  ।

 |  नंजप्पा
 :

 क्या  गन्दे  पानी  को  साफ  कर  के  सप्लाई  किया  जाता  है  ?

 धी
 पो०  बरू ०

 कृष्ण प्पा
 :  ।

 गन्दे  पानी  को
 दो

 बार  साफ  कर  के  सप्लाई किया

 जाता है  ।  इसके  बावजूद  दिल्‍ली  में  ऐसा  हुआ  है  क्योंकि  दिल्‍ली  में  पानी  भूमितल  के  बहुत  पास  है
 |

 eft  नवल  प्रभाकर
 :

 कया  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  गांवों  में

 पीने  का  साफ  शुद्ध  पानी  देने  की  योजना  थी
 ?

 नगर  तो  क्या  कारण  है  कि  उस  को  अरब तक

 दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  या  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  ने  कार्यान्वित  नहीं  किया
 ?

 seat  महोदय
 :

 वह  अलग  बात  यह  सवाल  तो  उन  गांवों  को  वाटर  सप्लाई के  ak

 में  है  जहां  का  पानी  सीवेज  की  वजह  से  कंटेमिनेट  हो  गया  है  ।

 थी  नवल  प्रभाकर  :  यह  इसी  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 फैश्नध्यक्ष  महोदय  :  यह  aaa  भिन्न  प्रश्न  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  नल  के  पानी  के  संभरण  का  प्रश्न  पिछे

 तीन  या  चार  वर्षों  से  केवल  इसलिये  खटाई  में  पड़ा  gar  है  कि  पाइप  इरादी  उपलब्ध  नहीं  हैं  भ्र  लोगों

 को  यह  पानी  पीना  पड़  रहा  है
 ?

 पन्नी  पो ०  उठ  कृष्ण प्पा
 :

 श्रीमान  ।  मदनपुर  कौर  नामक  स्थान  पर  काम  दुरू  हो

 गया  है  ।  पहले  वहां  एक  नलकूप  खोदने
 की

 योजना
 थी  ।

 वह  सफल  रही  ।  दूसरा  विकल्प  दिल्ली

 नगर  से  जलसंभरण  करना  था  कौर  इस  कार्य  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कृषकों  का  बंक

 1२८४,  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  १८

 १९६०  के  अतारांकित संख्या  s2€  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कृषकों  का  बैंक  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  पर  इस  बीच  विचार  कर

 लिया है  ;
 कलन

 bal मूल  भ्रंग्रेजी
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 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम निकला  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तया  सहकार  उप मन्त्री  ब०
 ate

 भारत

 निर्णय  किया  कि सरकार  ने  ford  बेक  के  साथ  मिल  कर  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  fora  बैंक  के  राष्टीय  कृषक  बेक  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  के  साथ  अपने

 को  सम्बद्ध  करना  वांछनीय  नहीं  है  ।  परन्तु  कुछ  खेतिहरों  कौर  भारत  कृषक  समाज  तथा  किसान

 सभा  फोरम  )  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  प्राप्त  एक  प्रस्ताव  के  TAS  पर  दिल्‍ली  के  सहकारी

 समितियों के  रजिस्ट्रार  ने  २२  १९६० को  एक  बेक  श्राफ  इंडिया  लिमिटेडਂ

 नामक  संस्था  रजिस्टर  की  थी  ॥

 राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  सरकार  को  अरन्य  राज्यों  से  भी  इस  सम्बन्ध  में  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  हैं
 ?

 fet qo  go  जमात  मेरी  जानकारी में  नहीं  ।

 1  श्रीमती  कृष्णा  मेहता  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किसानों  को  इस  बैंक

 से  कुछ  भी  मिलेगा  या  यह  बैंक  fas  रुपया  जमा  करने  के  लिये  ही  है
 ?

 fat ब०  Yo
 मत्ती

 :  में  इस  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  ये  बातें  के  उपनियमों

 शर  नियमों  पर  निरभर हैं  ।

 ato  ato  तिवारी  :  इस  बेक  की  पूंजी  कितनी  है
 ?

 खो  qo  मति  :  संगठकों  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  को  प्रस्तुत  कागज़ात

 पूजी  की  राशि  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 थी  विश्वनाथ राय  :  क्या  इस  बेक  की  विभिन्न  राज्यों  में  शाखायें  खोलने  का  कोई

 बन्ध है  ?

 fat ब०  go  थ्  :  मेरी  जानकारी  के  भ्रनुसार  प्रस्तावित  बेक  की  शाखायें  खोली  जायेंगी
 ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  पु०  Fo  कया  में  भी  कुछ  निवेदन  कर  सकता

 कूँ  ?  सरकार  की  नीति  जनता  की  संस्थाओं  के  प्रजातांत्रिक  विकेन्द्रीकरण सरकार  के

 तांत्रिक  विकेन्द्रीकरण की  है  ।  सरकार  कृषकों  के  लिये  एक  afar  भारतीय  बैंक  की

 स्थापना  के  विरुद्ध  है  परन्तु  एक  बैंक  रजिस्टर  किया  गया  है  कौर  हम  उस  के  सम्बन्ध  में  और  ब्यौरा

 एकत्रित  करेंगे  कि  वह  कसे  रजिस्टर  उसकी  ग्रन्त्रस्ततायें  क्या  हैं  कौर  तब  वह  ब्यौरा  सभा  को

 दिया जा  सकेगा

 fat  मुरारका  :  माननीय  उपमंत्री  ने  भ्र पने  उत्तर  में  कहा  कि  सरकार  श्रौर/म्रथवा  रिज़र्व

 बैंक  अपने  को  इस  प्रस्तावित  बैक  से  सम्बद्ध  करना  वांछनीय  नहीं  समझते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  रिज  बैंक  किसानों  के  बेक
 की

 सहायता  क्यों  नहीं  करना  चाहता  है
 ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  ।  वे  विकेन्द्रीकरण चाहते  हैं

 श्री go  कुछ डे  :  किसानों  के  लिये  शिखर  पर  निर्मित  किया  जाने  वाला  बेक  देश  के  भ्रधिकांश

 निधेन  किसानों  की  सहायता  नहीं  कर  सकेगा  ।  वह  केवल  सम्पन्न  किसानों  की  सहायता कर  सकेगा  ।

 मल  watt  में
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 इसलिये  रिज़र्व  बैंक  शर  भारत  सरकार  ने  ae  महसूस  किया  कि  यदि  किसान  को  बैंकिंग  सहायता

 मिलती  है  तो  उसे  गांव  के  स्तर  पर  निर्मित  की  गई  संस्थाओं  से  सहायता  मिलनी  चाहिये  फिर

 wot  के  स्तर  पर  वैसी  संस्थायें  बनाई  जानी  चाहियें  ।

 गजनी  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 कया  यह  सच  नहीं है  कि
 अमेरिका

 का
 किसान  बैंक

 किसानों
 को

 ऋण  की  व्यवस्था  करने  में  बहुत  महत्वपूर्ण  शाम  सदा  करता  है  यदि  तो  कया  रिज़र्व  बैंक  भीर

 भारत  सरकार  के  लिये  यह  उच्चरित  नहीं  है  कि  वे  अमरीकी  अनुभव  से  लाभ  उठायें  को

 किसानों  का  एक  ब्रेक  बनाने  के  प्रस्ताव  से  सम्बद्ध  करें  ?

 fall  सु०  कु०  रिजु  केन्द्रीय  बैंक  पौर  राज्यों  के  शीर्ष  बैंक  यही  करने  का  प्रश्न  कर

 रहे  हैं  कौर  दूसरी  योजना  में  किसानों  को  दिये  गये  ऋण  में  जो  वद्धि  हई  है  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि  इस

 प्रकार  की  सहायता  दी  ही  जा  रही  है  ।

 pot  ब्रज राज  सिंह  :  प्रस्तावित  जिसके  कागजात  रजिस्ट्रेशन  के  लिए  पेश  किये  गत

 के  संगठक  कौन  gate  माननीय  मत्ती  ऐसा  कयों  समझते  हं  कि  यह  बैंक  ऊपर  से  बनाया  जाएगा

 att  किसानों  को  उसके  साथ  सम्बद्ध  नहीं  किया  जाएगा  ?

 fet  सु०  कु०  जैसा  मेंने  बताया  ऐसा
 कोई  भी  द. ह: ह  जो  ऊपर  से  रजिस्टर  क्रिया  जाता  है

 झर  RX  या  ३०  करोड़  किसान  जनसंख्या  वाले  देश  की  सेवा  करने  की  आशा  करता  है  वह  कुछ  थोड़े

 से  लोगों  का  ही  भला  कर  सकेगा  अधिकांश  जनता  का  नहीं  |

 fat  were  सिंह  :  उसके  संगठक  कौन हैं
 ?

 ब०  Yo  मति  :  यह  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं
 ।

 त्यागी  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  बैंक  के  सहायकों  में  से  एक  केन्द्रीय  सरकार  के

 प्रमुख  सदस्य  हें  ?  क्या  प्रस्ताव  के  सरकार  ढारा  नामंजूर  किये  जाने  के  पूर्व  उनसे  परामर्श  किया  गया

 at ?

 tit  सु०  go  में  समझ  नहीं  सरकार  ने  समस्त  wer  पर  विचार  किया  है  ।  उसने

 रिजर्व  बैंक  के  साथ  मिल  कर  इसकी  विस्तृत  जांच  की  है  और  सरकार  नें  उसे  भ्रवांछतीय  समझा  |

 fart  स्थायी
 :

 क्या  सरकार  मे  इस  मामले
 की

 अपने  उन  सदस्य  के  साथ  चर्चा  की  थी  जो  इस  बैंक

 के
 सहायकों  में  हें

 ?

 fait  सु०  कु ०  सरकार  को  अपने  ऐसे  किसी  सदस्य  के  साथ  चर्चा  करने की  आवश्यकता  नहीं

 है  जिसने  इस  मामले  में  एक  रु
 सरकारी  व्यक्ति

 की
 हैसियत  से  भाग  लिया  है  ।

 fet  हरिश्चन्द्र  साथर  :  इस  मामले  में  कृषि  मन्त्रालय  का  कया  दृष्टिकोण  है  कौर  क्या  उनके

 साथ  परामर्श  किया  गया  था  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इसको  कृषि  मन्त्रालय  का  समर्थन  प्राप्त  है  ह

 fare तथा  कृषि  मन्त्री  स०  का
 ०

 चूकि  यह  मामला  दूसरे  मन्त्रालय  के

 लोकन  में  कराता  है  जिसके  लिये  मेरे  सहयोगी  उधर  दे  रहे  हैं  मेरे  मन्त्रालय  का  इस  मामले  में  कोई

 दखल  नहीं  है  |

 ग  एए  ि
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 fat  त्यागी  कृषि  मन्त्री  एक  चीज  का  समर्थन  करते  हैं
 प्रौढ़

 प्राय  मन्त्री
 उसका

 विरोध  कर

 हूं  ।  यह  बड़ी  गम्भीर  चीज है
 ।

 वे  aga में  समझौता  क्यों  नहीं  कर  लेते  ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते हैं  कि  जब  कृषि  मन्त्री  ने  सरकारी

 श्रद्वा  गर  सरकारी  हैसियत  में  इस  मामले  म  रुचि  ली  है  तो  क्या  उनसे  यह  नहीं  पूछा  जाना  चाहिए

 कि  उन्होंने  ऐसा  कयों  किया  ?

 1  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  स०  का०  :  कृषि  मन्त्री  उपस्थित हैं  झर  उसर

 दे  सकते हें  ।

 feta  मन्त्री  do  दा ०  देशमुख )  :  मेरे  विचार  के  भ्रनुसार  कुल  व्यक्ति  चा  हे

 बे  कोई  भी  एक  सहकारी  समिति  रजिस्टर  करਂ  सकते  ga  किसी  भी  यक्ति  को  उसमें  श्रीमती

 करने का  प्रतिभा  नहीं  है  ।  चाहे वह  ऊपर  से  बनाई  जाए  नीचे से  ।  इस  किसान  बेक  के  रजिस्टर

 कराये  जाने  के  लिये  में  जिम्मेदार  हं  ।  मेरे  मित्र  कुछ  ak  पर्थ  लगा  रहे  वह  समझत ेहं  कि

 केन्द्र  से  कार्य  करने  वाल  के-प्रिय  संगठन  भ्रवांडनीय  है  ।  में  समझता  हुं  कि  इस  समिति  ने  कोई  रार

 कानूनी
 बात

 नहीं
 की

 है
 ।

 में  समझता
 ह  कि

 वह
 देश

 के  हित
 के

 लिए
 पार  लाभ करो  है

 मैने  अपने
 को  अपनी  गैर

 सरकारी
 स्थिति  में  उससे  सम्बद्ध

 किया
 है हू  कृषि  मन्त्री के  रूप  में  नहों  ।

 fait  गजराज  सिह  दो  मछलियों  के  और  में  मतभेद  मालम  होता  है  ।

 शी  सुरेन्द्र  नाथ  त्रिवेदी  इस  मामले  में  सरकारी  नीति  क्या  है
 ?

 पन्नी  नायपाई  :  अध्यक्ष  आपकों  इस  मापते  में  समा  की  चाहियें  त

 कल
 ही  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  कहा

 था  कि  आयोजन
 का  अर्थ  लाखों  चीजों

 का
 समन्वय  करनਂ  परन्तु

 यहाँ दो
 मन्त्री

 उसके  विशुद्ध कर  रहे  हैं
 ।

 हम
 इस

 मामले  में  आपकी  सहायता  चाहते  हैं
 ।  प्राकार  इन

 nfsaai  में  से  एक  से  यह
 कहना  चाहिये

 कि  वह  यह  बतायें  कि  ऐसा  कसे  ear  कि  एक  मंत्रालय
 दूसरे

 का  sere  farts  कर  रहा  हू  ।

 frome
 महोदय :  मुझे  भी  उतना ही  मालूम है  जितना  कि  माननीय  सदस्य

 सुन  चुके  हैं 1
 श्री

 सु  कपडे
 ने  बताया  कि  किसी  भी  म  स्त्री  ने  अपने  को  सरका  री  afore में  उससे  सम्बद्ध नहीं  किया  है  ।

 इतना  ही  नहीं  कृषि  मन्त्री  ने  भी  यह  कहा  कि  उन्होंने  वैसा  गैर-सरकारी  हैसियत  में  किया  ।

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  वह  कहते  हें  कि  वह  जिम्मेदार  हैं  ।

 महोदय
 :

 वह  एक  डायरेक्टर  के  रूप  में  जिम्मेदार  हैं  |  इसलिये  मन्त्रिमण्डल  अ्रथवा

 सरकार  में  किसी  प्रकार  का  मतभेद  नहीं  कहा  जा  सकता  हे  ।  गैर  सरकारी  a  यहां  मतभेद  हो  सकता  re  |

 परन्तु  चूंकि  सरकार  के  सदस्यों
 की

 राय  भिन्न  भिन्न  है  उन्हें  सभा  में  यह  मतभेद  नहीं  प्रकट  करने

 चाहिये  ।  प्राग
 से

 एसा
 नहीं  होना  चाहिये  प्रौर  उन्हें  समझौता  कर  लेना  चाहिए  |

 fort  ब्रजरामसिंह सिंह  :  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इससे  कृषि  के  विकास  में  बाघा  नहीं  होगी
 ?

 कृषि  मन्त्री  कृषि  के  विकास  के  लिये  जिम्मेदार  हैं  जबकि  सामुदायिक  विकास  मन्त्री  उसकी  सहायता

 करने के  लिये  जिम्मेदार हं  ।  परन्तु  उनके  विचार  भिन्न  भिन्न  इसलिए  समन्वय  कसे  किया

 जाए
 !

 |
 विविधिता

 मूल  अंग्रेजी ast  में
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 महोदय
 :

 में  उनसे  वापस  में  समझौता  करने  के  लिये  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार  की  नीति  प्रजातान्त्रिक

 करण की  है  ।  कया  सरकार  प्राय  बैंकों  का  भी  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रयत्न  करेगी  जिन  पर

 कुछ  व्यक्तियों  का  नियन्त्रण  है  ?

 महोदय
 :

 यह  प्रदान  मुख्य  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता  हू
 ।

 दिल्‍ली  को  भावना  से  बिजली

 ['  थो
 घ०  wo  मेहदी

 |  थी  अर्जुन fag  भदौरिया

 ै  अश्रु  थी प्०  ग०

 et  हरिश्चन्द्र  माथुर

 थी  रामकृष्ण गुप्त

 क्या  सिंचाई  कौर  चक  मन्त्री  १  REKo  के  तारांकित प्रशन  संख्या  १२२८ के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंग  कि  दिल्‍ली  को  भाखड़ा  से  उत्पन्न  बिजली  की  बिक्री  पर  पंजाब

 कार  द्वारा  लगाय  गय  उपकर  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाया  है  ?

 कौर  विद्युत  उप मन्त्री
 :

 इस  प्रदान  की  जांच  की  रही  हैं  कि  कया  पंजाब

 सरकार  दिल्‍ली  में  बिजली  की  बिक्री  पर  उपकर  लगाने  में  विधि  के  द्वारा  सक्षम  है  |

 fat  से०  द्र ०  मेहदी :  पंजाब  सरकार  इस  उपकर  के  बारे  में  निर्णय  लेने  में  कितना  समय

 लेगी  ?

 feat  इस  सम्बन्ध  में  पंजाब  सरकार  कोई  निणय  नहीं  करेगी  |  मामला  महा-्र््यर्थी

 कों  भेज  दिया  गया  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  तथा  पंजाब  सरकार  अपने  विचार  उनके  सामने  प्रस्तुत
 करेंगे  कौर  तब  मामले  पर  निर्णय  किया  जायगा  |

 fet  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 कया  विभिन्न  अन्य  राज्यों  के  द्वारा  इस  प्रकार  का  उपकर  नहीं  लगाया

 है ः  यदि  तो  पंजाब  सरकार  के  इस  प्राधिकार  पर  प्रतिबद्ध  क्यों  लगाया  जा  रहा

 श्री  हाथी
 :

 बदन  राज्य  में  उपभोक्ताओं पर  उपकर  लगाने  का  नही ंहै  परन्तु  प्रश्न  यह

 है  कि  कया  अपने  राज्य  के  बाहर  कामਂ  में  झाई  बिजली  पर  भी  उपकर  लगाया  जा  सकता  है  ।

 pat  ब्रज राज  दिल्‍ली  में  qatar  पर  कर  लगाने  के  पंजाब  सरकार  के  अधिकार

 अथवा  दौलता  के  wat  के  अतिरिक्त  क्या  सरकार  यह  ठीक  नहीं  समझती  कि  पंजाब  सरकार

 को  उपकर  लगाने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहियें  ?

 श्री  हाथी  :  जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  आपत्ति  की  हैं  कि  कानूनी  तौर  पर  पंजाब  सरकार

 ऐसा  नहीं  कर  सकती  है  ।  प्रदान  पर  कानूनी  तौर  पर  ही  विचार  जा  रहा  है  |

 थी  हरिचन्द  माथुर  :  राजस्थान  सरकार  भी  यस च  |  प्रस्ताव  के  आधिक  पहल  पर  ध्यान

 दे  रही  है  शौर  उनको  इसके  बारे  में  क्या

 प्रतिक्रिया ee  ना  a पि  वटटसरटपपप्थ

 मल  अंग्रेजी  में
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 18  हाथी  :  मुझे  राजस्थान  सरकार  की  प्रतिक्रिया  की  जानकारी  नहीं  है
 ।

 fat  ग्प्त च्े  :  पहले  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  पंजाब  सिंचाई

 और  बिजली  मन्त्रालय  के  परामर्श  से  इस  प्रदान  के  बारे  में  विद्युत्‌  निर्णय  करेगी
 ।

 मैं  जानना  चाहता हूं
 कि

 सिंचाई  भ्र  विद्युत  मन्त्रालय  ने  पंजाब  सरकार  को  इसके  बारे  में  क्या  सलाह  दी  है  ।

 fort  हाथी :  यह  नयें  किया  गया  महा-प्रत्यर्थी  की  राय  ली  जाय  कौर  दोनों  राज्यों

 के  विधि  विभागों  को  अपना  मामला  उनके  सामने  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।  उसके  बाद  महा-भ्रम्यर्थी

 मामले  में  हमारा  मार्ग  दर्शन  करेगा  ।

 यन् त्री कृत  फार्म

 arta  इला  पाल सो घरों

 ait  रामेश्वर

 श्री  रामकृष्ण गुप्त

 att  कौडियाल

 थी  प्रयास

 थी  वाजपेयी

 थ्री  सुपकार

 नग  *२८६  थ्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 थ्री  दी०  Wo  sat

 थ्री  पांगरकर

 प्र्०  रि  तारिक

 श्री  To  Wo  Tat

 श्री  जीत fag  सरहदी

 थ्री  सुरेन्द्र नाथ  दिवेंदर

 at  रामी  रेडडी

 धी  कर्णीसिंह जी

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  ६  १६६०  के  तांकि  प्रशन  संख्या  ७४३  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 राजस्थान  में  सूरतगढ़  के  यन्त्रीकृत  फार्म  की  तरह  के  नये  यन् त्री कृत

 फार्म  खोलने
 के  प्रदान  के  बारे  में  afar  रूप  से  निश़्चय  कर  लिया  गया  श्र

 यदि
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या है

 ?

 उप-मन्त्री  मो०  कृष्ण प्पा  )  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  रूसियों  से  इस  बारे  में  कोई  बातचीत  हो  रही  है
 ?

 faa  ars  में
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 भि  ato  इन  फार्मों  को  बनाने  के  बारे  में  रूसियों  से  कोई  बातचीत  नहीं
 हो

 रही है  |  इस  काम  के  लिए  सरकर  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  दौरा  करके  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत करने  काले  हैं  ।  आशा  है  कि  इस  महीने  के  पन्त  तक  उनका  प्रतिवेदन  हमें  मिल  जायेंगी
 ।

 fet go  र०  पटेल  :  देश  के  प्राय  साधारण  फार्मों  की  तुलना  में  सूरतगढ़  फार्म  पर  प्रति

 एकड़  कितना  धन  व्यय  gat  कौर  कितना  उत्पादन  gat
 ?

 श्री मो मो०
 Fo  कृष्ण प्पा  का  मुख्य  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  मैं

 उत्तर  देने  को  तेयार  हं  ।  पिछले  वर्ष  यह  प्रति  एकड़  १२  मन  तथा  उससे  पिछले  वर्ष  प्रति  एकड़  २०

 मन  था  ।  राजस्थान  के  प्राय  फार्मों  की  तुलना  में  उत्पादन  लगभग  दुगुना  था  ।  इस  वर्ष  में  सूरतगढ़

 में  बड़ी  अच्छी  फसल  खड़ी  है  सनौर  हमें  बहुत  अधिक  उत्पादन  की  आशा  है
 |

 जो पु० र० पटेल Jo  ०  पटेल  :  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है
 ?

 fat  Ato  द्०  कृष्ण प्पा  :  इसके  बारे  में  यदि  माननीय  सदस्य  प्रदान  तो  में  बता

 ।

 ait Ho  ato  ह्िंवेदी  :  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  मेकेनाइज्ड  फार्म  के  नमूने  को  देख  कर

 दूसरे  राज्यों  में  भी  इस  तरह  के  खोलने  का  सुझाव  पाया  है  शौर  यदि  हां  तो  किन  किन  राज्यों

 की  भोर  से  ऐसा  सुझाव  ara  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  स०  का०  पाटिल  :  अब  जहां  पर  भी  उसके  लिए  एक  जगह  पर

 १००००  एकड़  से  लेकर  ३००००  एकड़  तक  जमीन  होगी  कौर  कुछ  अन्य  शर्तें  जो  कि  कमेटी  की

 रेकमेंडेशस में  जहां  भी  यह  सब  बातें  सुलभ  होंगी  वहां  पर  ऐसा  फार्म  खोला  जा  सकता  है  |

 fet  भा०  yo  गायकवाड  :  उपमंत्री  ने  बताया  कि  एक  समिति  नियत  की  गयी  थी  ।
 में

 जानना  चाहता  हूं  कि  समिति  के  कौन  कौन  से  सदस्य  हैं  कौर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  वह  कितना

 समय  लेंगे
 ?

 tat  मो०  Fo  :  इस  समिति  में  ars  सदस्य  हमारे  मंत्रालय के  सचिव

 श्री  श्री  जोगेन्द्र  सिह  श्री  नें०  एस०  कृषि  प्रायकत, भ्  श्री  कंवर
 प्रशासक

 राजस्थान नहर  मेजर-जनरल  महादेव  सूरतगढ़  डा०  पी०

 एस०  श्री  नवाब  योजना  कौर  श्री  महावीर  सिचाई

 सलाहकार  ।

 fat  सुरेख नाथ  द्विवेदी  :  उप-मंत्री  ने  बताया  कि  बातचीत  नहीं  हो  रही  है  ।  क्या  वह

 में  रूसी  दूतावास  में  कृषि  कार्यों  के  सलाहकार  शौर  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  का  विरोध  कर  सकते  हैं

 कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सूरतगढ़  के  फार्मो  के  समान  कौर  राजकीय  फार्म  बनाने  के  बारे  में  बातचीत

 की  जा  रही  है
 ?

 भी स०
 का०  पाटिल  :  बातचीत  होते  रहने  पर  भी  सरकार  जब  तक  अन्तिम  रूप  से  कोई

 निर्णय  नहीं  हो  जाता  तब  तक  उसके  बारे  में  किसी  को  बताती  नहीं  है  ।  केवल  उसका

 जिक्र किया  जाता  है  ।  कभी तक  वह  केवल  इसी  फार्म  के  लिए  जिम्मेदार  परन्तु वह  बड़े  उदार

 हैं  प्रौढ़  जब  भी  कभी  जाते  हैं  तभी  सभी  फार्मों  को  देखते हैं  ।  जब  तक  बातचीतों पर  निर्णय  नहीं

 लगाएं
 a

 जाता  तब  तक  उनके  बारे  में  बातें  कहना  बुद्धिमानी  नहीं  है
 ।

 परंग्रेज  में
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 fart  तंगामणि  :  कया  सुरतगढ़  के  यंत्रीकृत  फार्म  को  बढ़ाने  का  विचार  है  कौर  यदि  तो

 इस  सम्बन्ध  में  रूस  से  कितनी  सहायता  मिल  रही  है
 ?

 fat स०  काठ  पाटिल  :  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हम  विदेशों  से  सहायता  ज़रूरी लें
 ।  किसी

 फार्म  को  बढ़ाने  अ्रथवा  नया  बनाने  की  संभावना  होने  पर  हम  स्वयं  ऐसा  कर  सकते
 हैं

 ।  यह

 झावदयक  नहीं  है  कि  विदेशी  सहायता  जरूर  ली  जाये

 fait  हरिश्चन्द्र साथर  :  सरकार  का  कितने  फार्म  बनाने  का  विचार  है  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  राजस्थान  नहरी  क्षेत्र  में  ae  दस  फार्म  खोले  जा  सकते  हैं
 ?

 स०  ato  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  स्वयं  सभी  कुछ  जानते  हैं  ।  हमने  भी  तीसरी  योजना

 में  लगभग  ५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।  में  समझता  हं  कि  सिचाई  प्रारम्भ  होने  पर  उस  क्षेत्र

 के  दो  azar  तीन  फार्म  कौर  बनाये  जायेंगे  ।

 tent  त्यागी  :  इस  फार्म  में  मजूरी  किस  प्रकार  दी  जाती  है
 ?

 क्या  दैनिक  मजरी  देने  का

 पूंजीवादी  तरीका  अपनाया  गया  है  अथवा  रूसी  तरीका  अपनाया  गया  है  जिसके  द्वारा  मजदूरों

 के  दैनिक  कार्य  arf  के  आघार  पर  मजूरी  की  गणना  की  जाती  है  जिससे  उनमें  काम  करने  का  उत्साह

 बना  रहे
 ?

 ७.

 fait  पो  कृष्ण प्पा  :  यह  फार्म  पूरी  तरह  से  यंत्रीकृत  फार्म  जिसमें  बहुत कम  मज़दूर

 नियत हैं  ।  यहां पर  केवल  ५००  व्यक्ति  काम  रहे है  |  तथा  कटाई  के  समय  हम

 मज़दूर  नियुक्त  करते  हैं  जिनको  दैनिक  मजदूरी  दी  जाती  है
 ।

 स्थायी  कमेंचारियों  को  मजूरी  उसी

 are  दी  जाती  है  जिस  प्रकार  भारत  के  अन्य  फार्मों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  कों दी  जाती है  ।

 fait  त्यागी  इस  तरीके  से  उत्साहवद्धंक नहीं  होगा

 poem  महोदय :  यह  अन्य  फार्मों  की  स्थापना  के  बारे  में  है  ।  मजूरी  से
 इसका

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  |  मैं  इसको  पूछने
 की

 pitt 4 aaTafa  नहीं  देता हूं  ।

 पत्नी  मो०
 लभ  क्ृष्णप्पा  सदस्य  को  पता  होना  चाहिये  कि  रूस  में  दो  प्रकार  के  फार्म

 होते हैं
 तथा  वह  के  बारे  में  बता  रहे  हैं

 ।
 हमारा  फार्म

 यह  राजकीय  फामें. है  ।

 पची  त्यागी
 :

 मेंने  दोनों  प्रकार  के  फार्मों  को  देखा  हैं  ।  इन  दोनों  प्रकार  के  फार्मों  में  मजूरी

 इस  प्रकार  दी  जाती  हे  जिससे  उत्साहवर्धन  हो  उत्पादन  बढ़े  |

 शी Mo
 Fo  कृष्ण प्पा

 :  हमारा  यंत्री कृत  फार्म  रूस  के  सोफासाज  के  समान  ही  है  ।

 पति  to  चं०
 बन्ध्या

 :

 ह  उ

 कत

 है

 प

 हाग

 गिव

 ig

 फ्  चर  के

 बारे  में  बातचीतें हो  रही  हैं

 fait  स०  का०  पाटिल
 :

 :
 बातचीत  के  अतिरिक्त  भी  हमारे  पास  राजस्थान  ही  ऐसा  प्रदेश  है

 जहां  १०,०००  ३०,०००
 एकड़ों  के  फार्म  बनाये  जा  सकते  हैं  क्योंकि  यह  कम

 संख्या  वाला  एक  पिछड़ा  हुआ
 हुआ  प्रदेश  है  |

 सिचाई  सुविधायें  उपलब्ध  हो  पर  उस  राज्य  में  ऐसे

 फार्म  बनायें  जा  सकेंगे
 ।

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 मंगलौर  पतन

 लाद

 भी  उस्मान ait  at
 1*२५७

 थी  रघुनाथ सिह

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लौह  वयस्क  के  संभरण  के  वास्ते  मंगलौर  पत्तन  का  विकास  करने  में  भारत की

 सहायता  करने  के  लिए  रूमानिया  अथवा  किसी  अन्य  देश  ने  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  2
 PIE  y

 क्या  योजना  आयोग  ने  पत्तन  का  विकास  करने  के  प्रदान  को  स्वीकार कर

 लिया है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  करार  किया  है
 ?

 तथा  संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राज  at
 जी  नही ं।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fat  उस्मान करली  खाँ  :  क्या  चेकोस्लोवाकिया  ने  मंगलौर  पत्तन  के  विकास  में  सहायता  करने

 के  लिए  कहा  क्योंकि  वह  भारत  से  २०  लाख  टन  लौह  वयस्क  खरीद  रहा  है
 ?

 pert राज  बहादुर  :  मेरी  जानकारी  के  ware  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  हमसे  नहीं  किया  गया

 tat  मुहम्मद  इमाम  :  कल  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  बताया  था  कि  रूमानिया  ने  १०

 ara  टन  लोह  अयस्क  के  काडर  हमें  दिए  हैं  ।  समझौते  के  भ्रनुसार  किस  पत्तन  से  यह  लौह

 उनको दिया  जायेगा  ?

 fat राज  बहादुर  :  संभवतया  रूमानिया  का  ध्यान  मंगलौर  पत्तन  की  हो  ।  परन्तु

 उस  पर  काफी  विचार  करना  है  ।

 fet  मुहम्मद  इमाम
 :

 मैंने  यह  पूछा  है  कि  वर्तमान  समझौते  के  श्रतुसार
 १०  लाख

 टन  लौह
 अयस्क  उनको  किस  पत्तन  से  दिया  जायेगा  ?

 fait  राज  बहादुर
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  प्रदान  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्रालय  से  पूछा

 जाना  चाहिए  ।

 कोयलें  का  यातायात

 —

 (  श्री  मुरारका

 |  श्री  रामेश्वर  टांटिया

 1२५८  ९  थ्री  जीत  fag  सरहदी

 श्री  निवासी

 थो  हेम

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मंत्रालय  कोयले  के  यातायात  के  ढांचे  में  झा घार  भूत  परिवर्तन  करने

 की  एक  नई  प्रणाली  पर  विचार  कर  रहा  है  ;

 मल  watt  में
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं
 ?

 रेलवे  उप मन्त्री  शाहनवाज  कोयले  के  यातायात  ढांचे  में

 भूत  परिवर्तन  करने
 की

 कोई  नई  प्रणाली  विचाराधीन  नहीं  है
 ।

 परन्तु  तीसरी  योजना  में  कोयले  का

 उत्पादन  बढ़ने  उसके  यातायात  को  पूरा  करने  के  लिए  परिवहन  क्षमता  भी

 बढ़ाने  के  लिए  नये  प्रकार  के  भारी  क्षमता  वाले  वेतन  चालू  किए  गए  हैं  ।  कोयला  खानों  तथा

 कोयला  होने  के  कारखानों से  ऐसे  वैगनों  की  गाड़ियों  में  विभिन्न  राज्यों  में  गये

 कोयला  इकट्ठा  करने  के  स्थानों  पर  लाया  जायेगा  शौर  वहां  पर  इकट्ठा  किया  जायेगा  ।

 (१)  साधारण  चार  पहियों  वाले  वैगन  में  २२  टन  भार  भ्राता  है  परन्तु  बॉक्स
 वन

 में
 टन  भार  ले  जाया  जा  सकता  इन  वैगनों

 में  सेन्टर सफर  कपूर
 वि

 लगे  होते  ।

 (2)  सेक्टर  बफर  कपलर  लगाने  से  बॉक्स  वैगनों  वाली  मालगाड़ी  की  भारवहन

 क्षमता  ३०००/३६०० टन  हो  जायेगी  जबकि  साधारण  वैगनों  वाली  माल

 की  भारवहन  क्षमता  १८००/२०००  टन  होती है
 |

 (३)  बोयत  वैगनों  की  भारी  गाड़ियों  को  चालू  करने  से  कोयले  का  इकट्ठा

 यात  किया  जा  सकेगा  कौर  कोयले  की  बढ़ी  हुई  मात्रा  का  यातायात  उतनी  ही

 गाड़ियों  के  द्वारा  किया  जा  सकेगा  जितनी  wa  चल  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  सभी

 विभागों  पर  म्रतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाने  की  भ्रावस्यकता  नहीं  रहेगी  ।

 (¥)  प्रसिद्ध  उपभोग  केन्द्रों  में  कोयले  को  इकट्ठा  करने  करे  स्थान  बनाये  जायेंगे  |

 एसे  कोयला  इकट्ठे  के  स्थानों  को
 कोयला  खानों  से  गाड़ियों में

 लया  जायेगा  ।  इन  स्थानों  में  कोयला  सड़क  wear  रेल  के  द्वारा  व्यक्तिगत

 उपभोकताओ्ों  को  भेजा  जायेगा  |

 +sit  मुरारका  :
 दस  पंचवर्षीय  यो  जना  के  पन्त  तक  निश्चित  रेल  द्वारा  कोयला  ढोने  के  ६००

 लाख  टन  के  लक्ष्य  क्या  परे हो  चुके हैं  अथवा  कुछ  कमी  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  जगजीवन  १९५८  में  योजना  पर  पुनः  विचार  करने  के  बाद

 दन  लक्ष्य  Kod  लाख  टन  में  ३०  अथवा
 ४०

 लाख  टन  कम  कर  दिये  गये  थे  ।  तदनुसार  परिवहन

 क्षमता के  लक्ष्य  ५१०  लाख  टन  थे  ।

 श्री  मुरारका
 :  २४  नवम्बर के  एक  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  सितम्बर  Rego

 में  प्रतिदिन  &  Yoo  उगत
 मांगे  गये  थे  परन्तु  केवल  ४,8००  वैगनों का  सम् भरण  किया  गया  था  ।  उसी

 प्रकार  अक्तूबर  में  भी  ८,५००  गगन  मांगे  गये  थे  परन्तु  सम्भरण  केवल  ¥, Roc  वैगनों  का  किया  गया

 था  ।  कया  यह  सच  है
 ?

 मेंने  यह  प्रदान  इस  कारण  पुछा  है  क्योंकि  रेलवे  उपमर्न्त्र  ने  एक  बार  बताया  था

 कि  खान  धौर  इंजन  मन्त्रालय  में  जितने  भी  वैगनों  की  मांग  थी  उतने  उनको  दिये  गये

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 भ्रांकड़े  मुझे  मालूम  नहीं
 ।

 परन्तु  जहां  तक  इस्पात  कारखानों
 की

 का  सम्बन्ध  उन्हें  पुरी  तरह  पुरा  किया  जाता  है  ।  जैसा  में  ने  विभिन्न  राज्यों  ग्रीवा

 विभिन्न  उपभोक्ताओं  को  वैगनों  का  aren  उतना  नहीं  होता  है  जितना  मांगा
 जाता  है

 ।

 मूल  wat
 में
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 far  मुरारका  :  ष  यह  पुछा  था  कि  इस्पात  खान  बौर  इबन  मंत्रालय  की  ATT  €,  ५००

 anal
 की

 थी  परन्तु  उनके  समस्त  देश  के  लिये.संभरण  केवल  ४,€००  वैगनों का  किया  गया |  इसके

 कया  कारण  थे
 ?

 fort  जगजीवन  राम  :  समस्त  देव  के  लिये  ¥ Xoo  बिन  नहीं  हो  सकते  |  केवल  बंगाल-बिहार

 कोयला  खानों  को  ही  प्रतिदिन  ५०००  वैगन  दिये  जाते हैं  ।

 इला  पालचौधरी  :  क्या  कोयले  के  यातायात  में  कठिनाई  होने  के  कारण  रेले-सागर

 समन्वय  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्रनुतार  कुछ  कोयले  का  तटीय  नौवहन  के  द्वारा  करने  के  बारे

 विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 1  थी  जगजीवन राम  :  यह  प्रदान  दूसरे  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 परन्तु  हम  इसकी  जांच  कर

 रहे  हें  कि  कया  तटीय  नौवहन  के  द्वारा  कोयले  का  यातायात  किया  जा  सकता  है  कौर  हमने  कुछ  उद्योग

 पतियों  से  पूछा  है  कि  क्या  वह  रेल  के  बजाय  कुछ  कोयला  समुद्र  के  द्वारा  ले  जा  सकते  हैं  |

 gto  ato  तिवारी  :  कम  मांग  वाले  मौसम  में  कोयले  का  यातायात  करने  की  सरन

 की  योजना  किस  सीमा  तक  सफल  हुई  है
 ?

 श्री  जगजीवन राम  :  मानवीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इस  वर्ष  कम  मांग  वाला  मौसम  कभी

 भी  नहीं  रहा  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों
 की

 भ्रांति  हड़ताल  हुई  थी  ।  परन्तु कम  वाले

 मौसम  में  भी  कोयले  का  यातायात  करने  के  लिये  कोयला  इकट्ठा  करने  के  स्थान  बनाने  होंगे  |  राज्य

 सरकारों  तथा  उद्योगपतियों  से  विभिन्न  प्रदेशों  में  कोयला  इकट्ठा  करने  के  स्थान  बनाने  के  लिये  कहा

 गया है  |

 pat  गजराज सिह  :  कया  यह ह  सच  नहीं  है  कि  योजना  के  बिन  इस्पात  सं  पर्तों
 को  कोयले का

 यातायात
 करने  की

 रेल  वे  की  क्षमता  १००  लाख  टन  निश्चित  की  गई  थी  परन्तु  आशा  केवल  ७५

 लाख टन  कोयला  के  यातयात की  है  ।  इस  प्रकार  २५  लाख  टन  का  रह  जायेगा  2  क्या यह  भी

 सच  नहीं है  कि
 रेलवे  की  दूसरी  योजना

 में
 निश्चित

 लक्ष्य  भी  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 लक्ष्यों
 से

 ३०  से  ४०  लाख  टन  कम  हैं
 ?

 tat  जगजीवन राम  :  इस्पात  CET  के  सम्बन्ध  में  यह  समझा  गया  था  कि  उनको  Leo

 टन  की
 झ्रावश्यकता  होगी  |  परन्तु  कब  उनकी  पूरी  मांग  ७५  लाव

 टन  से  पूरी
 हो

 गई

 पर्यटन

 [  थी  रा०
 |: हूँ ०  माझी

 ग*र८९  थो  सुबोध  हैं

 थी  कौडियाल

 बताने  की  कृपा  करेंगे  थि  :
 ब्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह

 क्या  सरकार  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  पर्यटन  के  लिये  निर्धारित  की  गधी

 राशि में  वृद्धि  करने  के  लिए  पेंशन  विकास  परिषद्‌  की  सिफारिश  पर
 विचार  कियां

 शौर

 (@)
 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकला

 दै
 ?

 ter  अंग्रेजी  में
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 तथा  संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राज
 पय॑

 टन
 विकास

 द्वारा  की  गई  सिफारिशों
 पर

 योजना  झ्रायोग  ने  विचार  कर  लिया है
 ।

 आयोग ने  राज्य  योजनाओं में  पर्यटन के  लिये  श्रमिक  धन  का  आवंटन  करने  के  प्रस्ताव

 लेना  स्वीकार  कर  लिया  है  परन्तु  यह  प्रस्ताव  विभिन्न  राज्यों  की  योजनाओं  के  लिए  झ्रायोग  द्वारा

 निहित  धनराशि  से  श्रमिक  नहीं  होने  चाहियें  ।  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पेंशन  के  लिये  भ्रावंटनों  में  बढ़ोत्तरी

 का  प्रदान  विचाराधीन है  ।

 रा०  | ह ०  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्यटन  विकास  परिषद्‌  ने  कितनी  धनराशि

 मांगी  है  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  are  से  होने  वाली  प्राक् कलित  श्राय  कितनी  है  ?

 श्री राज  बहादुर  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  पये  टन  विभाग  के  बारे  में  पूछ  रहे  है
 ।

 स  ३
 विभाग  ने  लगभग  ११  करोड़  रुपये  की  योजनायें  के  प्रस्ताव  भेजे  थे  जिनमें  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  के

 लिए  योजना  प्रयोग  में  ३  करोड़ रुपये  तथा  राज्य  क्षेत्र के  लिए  १  ५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्थाਂ

 की  थी  परन्तु  बाद  में  योजना  झ्रायोग  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  कि  यदि  सम्बन्धित  राज्य  आवंटनों

 की
 श्रघिकतम  सीमा  नहीं  बढ़ायें  तो  वहू  ३  ७५  करोड़  रुपये  तक  व्यय  कर  सकते  हूं  ।

 पिछले  वर्ष  विदेशी  मुद्रा  से  १९  करोड़  रुपये
 की

 श्राय  हुई
 थी

 ate  are  है  कि  गामी  वर्षों  में

 २०  करोड़ से  २५  करोड़  रुपये  हो  जायेगी  |

 श्री  पेंशन  उद्योग के  लिये  योजना  झ्रायोग ने  जो  धनराशि रखी  है  या  रखने  का

 विचार  कर  रहा  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  उससे  सन्तुष्ट  हैं  ?  यदि  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  क्या  वह  इसमें

 बढ़ोतरी  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ?

 शी  राज  बहादुर  :
 सन्तुष्ट  होने  वाली  बात  तो  ऐसी  है  कि  जिसके  बारे  में  शायद  निर्णायक

 रूप से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता है  लेकिन  यह  अवद्य कहा  जायगा  कि  जितने  भी  देश  के  साधन

 देखते
 हुए  जितना  कुछ  भी  प्लानिंग  कमीशन  ने  उचित  उतना  चलो  केट  करने  का

 विचार

 fear है  ॥

 श्री  wear  हु रवानी
 :

 पर्यटकों  को  उत्तम  होटल  सुविधायें  देने  के  लिये  इस  ares  में  से
 कितना  धन  व्यय  किया  जायेगा  ?

 श  राज  बहादुर  :
 होटल  उद्योग  को  सहायता  देन  के  मर्दन  पर  वित्त  मन्त्रालय  ;  अगले से

 विचार  किया  जा  रहा है
 ।  उनका

 विचार  होटल  उद्योग  को  ऋण  द्वारा  सहायता  देने  का  है  |

 महेन्द्र  प्रताप  :  एक  विश्व  तथा  विषव  संघ  बनाने  के  लिय  पर्यटन  का  बड़ा  महत्वपूर्ण

 स्थान  है  ।  लार्ड  एटली  भी  भारत  इसी  उद्देश्य  से  कराये  हैं  ।  इसलिये  में  जानना  चाहता हूं
 कि  मध्यम  वर्ग

 के
 लोगों

 के  लिये  साधारण  होटलों  की  व्यवस्था  करने  के  क्या  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  है  कि  पर्यटन  का  विस्तार  करने  से

 अ्रन्तररष्ट्रोय  सहयोग  को  प्रोत्साहन  ।  विभाग  इसके  बारे  में  अपनी  जिम्मेदारी  समझता  है  ।

 राय  वर्ग  के  पय  टकों  को  निवास  देने  के  लिये  हम  लगभग  C4  लाख  प्रति  Ma  विश्वास गृह  बना  रहे

 ——
 हैं  ।  इस  लप  राय  के  लोगों  के  लिए  उचित

 ह्य
 के  होटलों  की  व्यवस्था  करने

 ome  कर
 रहे  हैं  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 2063(51)1.5]1)--2.



 औ  मौखिक  उत्तर  २४  PERL ै

 श्री  भक्त  ददन  :  राज्य  सरकारों  से  जो  यह  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  धनराशियों  को  बढ़वाने

 के  लिये  सुझाव  दे  सकती  में  जानना  चाहता हूं  कि  किन  किन  राज्य  सरकारों  ने  इस  बारे  में  प्रस्ताव

 भेजे  हज़ारों  कितनी  कितनी  रवा मों  की  मांग  की  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  कितनी  राशि  भी  एलाट  की  गई

 कमीशन  ने  जो  तज़वीज  किया  उससे  ज्यादा  की  मांग  की  है  ।  पूरी
 फेहरिस्त

 माननीय  सदस्य  चाहें

 तो  में  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हूं
 ।

 1  श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  पर्यटकों  के  लिये  युवक  होस्टलों  की  व्यवस्था  से  उनको  उत्साह

 मिलता  है  इस  कारण  क्या  विभाग  ने  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  इस  आन्दोलन  को  चालू  किया  जाये

 सभ्यता  इसको  इसी  रूप  में  रखा  जाये  |

 1  श्री  राज  युवक  होस्टलों  का  सम्बन्ध  शिक्षा  मन्त्रालय  से  है  वही  युवक  होस्टल
 muir re

 लन को
 चला

 रहे  हैं
 ।

 हम
 भी  शिक्षा मन्त्रालय  का  इस  बारे  में  सहयोग  देने  का  प्रयत्न  करते  हैं

 ।

 थी  सभा  तारिक  :  में  जानना  चाहता हूँ
 कि  तीसरे  फाइव  ईयर  में  मुकामी  टूरिज्म

 अन्दरूनी  तौर  पर  हिदुस्तान  में  ट  रिदम  को  फ़रोग़  देने  के  लिये  क्या  कोशिश  की  जाएगी  कौर  किस  कद्र

 रकम  मद्रास  की  गई  है  ?

 श्री  राज  बहादुर :  यह  तो  बहुत  लम्बा  चौड़ा  सवाल  है  के  ७  क  के  ७  के

 थी  घर  स०  तारिक  सवाल
 तो

 लम्बा  चौड़ा  नहीं  वह  तो  छोटा  ही  है  ।  जवाब  लम्बा  हो

 सकता है  |

 थी  राज  बहादुर  इस  पूरी  तफसील  देने  में  तो  काफी  समय  लग  कौर  नगर  माननीय

 सदस्य  चाहें  तो  में  एक  स्टेटमेंट  बनवा  कर  पेदा  कर  |

 उवंरक  के  मूल्य  सम्बन्धी  नीति

 1२९१.  श्री  गजराज  fag:  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १६  १९६०  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  €४४  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उर्वरक
 की

 मूल्य  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तन
 व

 संशोधन  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  का  उर्वरक  के  वितरण  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ;  कौर

 वितरण  के  लिये  प्राप्त  कुल  उर्वरक  के  सम्बन्ध  में  ae  कया  स्थिति  है
 ?

 fala  मंत्री  पृ०  दा  :  नहीं  ।

 उपरोक्त  उत्तर
 की

 दृष्टि  से  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 LEK O-|8  में  वितरण  के  लिये  अमोनिया  सल्फेट  की  कुल  भ्र नुमा नित  उपलब्ध  मात्रा

 20,5%,000  मीट्रिक  टन  है

 श्री  गजराज  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात
 की

 सूचना  मिली  है  कि  कुछ  राज्यों

 में  उर्वरकों  की  बिक्री  शौर  वितरण  के  मामले  में  अत्यघिक  झ्रापत्तिजनक  वित्तीय  झनियमिततायें

 हुई  हैं  रूप  से  पंजाब  में  जहां  राज्य  की  लोक  लेखा  समिति  ने  कहा  है  कि
 ७०

 लाख  रुपये

 से  भ्रन्तर्ग्स्त  हैं
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  विषय  में  कुछ  कर  रही  है  ?

 क  ा  एल्‍एल्‍एल्‍एए

 मूल  ati
 में
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 प०  ato  हां  ।  हम  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  मूझे  वित्तीय

 महिलाओं  का  पता  नहीं  है  ।  परन्तु  वितरण  के  मामले  में  अनियमितता यें  पाई  गई  हैं  शर  कुछ  त्रुटियां

 भी  देखी  गई  हैं  श्र  समिति  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ।  इस  के  प्रतिवेदन के  ea  सरकार

 कार्रवाई  करने  का  विचार  रखती  है  ।

 शो  गजराज  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  गई  है

 उन्होंने ae  भी  स्वीकार  किया  है  कि  कुछ  श्रनियमिततायें पाई  गई  हैं  ।  सरकार उन

 को  रोकने  या  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कर  रही  इस  के  लिये  समिति  की  कोई  शग्रावश्यकता

 नहीं है  ।

 पं०  mote  :  इन  में  से  झनियमिततायें  राज्यों  wk  उन  के

 करणों  से  सम्बन्धित  हैं  ।  हमारा  सम्बन्ध  तो  इतना  ही  है  कि  हम  पर्याप्त  मूल्यों  पर  तथा  बिना  विलम्ब

 कृषकों  को  ी गव रक  देने  का  प्रयत्न  करें  ।  ये  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामले  हैं  जिन  के  बारे  में  समिति  सिफारिश

 करेगी  ।  उस  की  सिफारिशें  मिलने  के  उपरान्त  हम  उन  की  जांच  करेंगे  |

 रेणु  चक्रवातों  :  श्राज  हम  ने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  बहुत  सी  उर्वरक  फैक्टरियों

 की
 मंजूरी

 दी
 गई  है  कौर  उन

 की
 सहायता  की  जायगी  ।  क्या  इन  की  मंजूरी  देने  से  पूर्वे  क्या  मूल्य

 नीति  के  बारे  में  कोई  समझौता  करने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  जिस  का  ये  उर्वरक  फैक्टरियां

 पालन  करेंगी

 डा०  Go  झा०  हम  ने  न्यूनाधिक एक  ि  fang  कर  लिया  है  कि  इस  समय

 हम  जो  उर्वरक  पु  ज  चला  रहे  वह  चलता  रहेगा  जब  तक  कि  हमारे  पास  वितरण  के  लिये  कार्फ

 संभरण न  हो

 fat  अज राज  पहले  प्रदान  के  उत्तर  में  जिस  का  उस  प्रदान  में  उल्लेख  किया  गया

 यह  कहा  गया  था  कि  सरकार  उर्वरक  को  उर्वरक  देने  के  मामले  में  fared  फ  पटरी  से  सरकार

 को  कुछ  लाभ  हो  रहा  है
 ।

 ये  लाभ  कया  है
 ?

 कया  उवंरक  पु  ज  को  राज्यों  शौर  उपभोक्ताओं  को  उर्वरक

 बेचने  से  कई  लाभ  होता  है
 ?

 प०  QAo  देशमुख  मुझे  इस  प्रशन  के  लिये  पूर्व  सूचना  चाहिये  क्योंकि  मैं  वास्तविक

 लाभ  बताने  में  समय  नहीं  हूं
 ।

 पुज  चलाने  के  बाद  कुछ  राशि  बचती  है
 ।

 fat  बजाज  सिह  :  पिछले  seat  में  भी  यह  बात  पूछी  गई  थी  ate  फिर  भी  arr  माननीय

 मंत्री पूर्व  सूचना  मांगते  हैं
 ।

 उन्हें  कम  से  कम  इस  बात  के  उत्तर  के  लिये  तैयार  रहना  चाहिये  था  ।

 तथा  छंटी  मंत्री
 स०  का०  :  fared  फैक्टरी  के  जिस  के

 आंकड़े  हमारे  पास  हैं  कौर  हम  दे  सकते  हालांकि  ये  बिल्कुल  ठीक  नहीं  हो  wer  फैक्टरियों
 े  हाक

 तैयार
 कर  ल  का  सी  chee  र

 स
 ह  और  वे  विभिन्न  कच्चे  मालों  पर

 रित  उन  में  से  कुछ  कोयले  कुछ  लिग्नाइट  जो  कुछ  उन
 को

 मिल  तो  वहां एक  ही

 मूल्य  नहीं  हो  सकता
 ।

 इसलिये  उन  मूल्यों  को  समान  रखने  के  लिये  पुज  बनाने
 की

 आवश्यकता

 होती  है
 ।

 यदि
 किसी

 फैक्टरी  में  थोड़ा  लाभ  होता  दिखाई  देता  है  क्योंकि  वहां  भिन्न  प्रकार  का

 कच्चा  माल  प्रयोग  में  लाया  जाता  तो  वह  लाभ  दूसरी  फैक्टरियों  को
 भी

 इस  रूप  में  देना  पड़ता  है

 जट्टां  मूल्य  वर्दी
 न

 हों
 ।

 परन्तु  वह  सही  चित्र  वास्तव  में  तब  होगा  यदि  ये  कई  फैक्टरियां  चलने  लगीं
 ।

 1 ्

 मूल
 प्रकरण
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 पं०  2  to  देशमुख :  सुन्दरी को  लाभ  हुए  हैं  या  नहीं  इस  के  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं

 हैं
 ।

 परन्तु  माननीय  मित्र  के  सन्तोष  के  लिये  मैं  पु  ज
 पूरा  किये  गये  लाभ  की  कुल  राशि

 बता  सकता

 हूं  जो  PRE KV LE  रुपये  है  |

 कभी  त्यागी
 :

 क्या  एक  वर्ष  में
 ?

 डा०  प०  झा  १९४९  से  ले  कर  इन  सब  वर्षों  में  ।

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  यह  लाभ
 उन

 उर्वरकों
 की

 बिक्री  से  ga  है
 ?

 क्या  यह  कर  नहीं  है
 ?  कितने

 करोड़  कमाया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उर्वरक  इरादी  के  पुज  हैं  ।  यह  सिद्धान्त  का  सामान्य

 प्रदान  है  कि  प्राया  समानीकरण  किया  जाय  या  कि  नहीं  ।  प्रत्येक  मामले  में  किसी  न  किसी  पर  कर

 लगाया  उत्पादन  पर  या  उपभोक्ता पर  ।  जब  तक  लाभ  नहीं  पुज  का  उद्देश्य क्या

 है  ?  हम  सिद्धान्त  के  मामले  में  बहुत  अधिक  पड़  रहे  हैं
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  इन  पु  जों  से  निकलना

 चाहते  हैं
 तो

 मैं  बजट  चर्चा  में  उन  को  बोलने  का  पर्याप्त  अवसर  दू  गा  |

 श्री  त्यागी
 :

 यह  न्यूनाधिक  रूप  से  एक  उत्पादन  शुल्क  है  ।  उर्वरकों  से  १४  या  १५  करोड़

 रुपये  का  कर  किसानों  का  लगाया  गया  है  ।  यह  सब  लोगों  के  विचार  करने  का  मामला  हैं  कौर  श्राप
 को

 कम  से  कम  संसद्‌  के  भ्रधिकारों  के  रक्षण  के  लिये  इस  का  निर्णय  करना  चाहिये  ।  यह  देखना  किसी

 नागरिक  का  शोषण  न  हो  कौर  संसद्‌  की  मंजूरी  के  बिना  कर  न  लगाया  जाय  यह  संसद्‌  का

 शिकार है  ।

 श्रध्यक्त  महोदय
 :
 मैं  इस  के  गुण  दोष  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।  मैं  केवल  यह  कह  सकता  हूं  किं  ये

 सिद्धान्त  के  मामले  हैं  जिन  का  art  तक  पालन  किया  जाता  रहा  है  ;  उन्हें  काल  में  नहीं  उठाया

 जाना  चाहिये  |  माननीय  सदस्य  मत  इस  समय  संभाल  कर  रखें  उन्हें  उन  की  चर्चा  करने
 का

 पर्याप्त  अवसर  मिलेगा
 ।

 जब  मांगें  प्रस्तुत  होंगी  वे  इस  विषय  पर  बोल  सकते  हैं
 :

 वे  कटौती  प्रस्ताव

 रख  सकते  हैं  शौर  यदि  उन  के  पक्ष  में  पर्याप्त  सदस्य  होंगे  तो  सभा  का  विभाजन  भी  करवा  सकते

 हैं  ।

 श्री  वह  संसद्‌  की  मंजूरी  के  बिना  इतनी  राय  कर  सकते  हैं
 ?

 frome  महोदय  माननीय  सदस्य  श्रावेदा  में  श्री  रहे  हैं
 ।

 मैं  ने  कई  बार  कहा  है  कि  इस  मामले

 को  et  के  रूप  में  नहीं  उठाया  जा  सकता  कौर  विशेष  कर  अनुपूरक  के  रूप  में
 ।

 माननीय  सदस्य

 दुर्भाग्य  से  वित्त  मंत्री  नहीं  हैं  )  बरगला  प्रदान
 ।

 सेਂ  शब्द  के  स्थान  पर

 सौभाग्य  से  या  दुर्भाग्य  सेਂ  कहूंगा  वह
 a

 या  सेਂ  वित्त  मंत्री  नहीं  हैं  ।

 fot  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 हो  सकता  माननीय  सदस्य  ने  वहां  अपना  नाम  छोड़ा  है  .  .  .

 (
 |

 पर्यटन

 1२९२.  श्री  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  vied
 के

 लिये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  जितनी  धन  oft

 निर्धारित
 की  गयी

 चह  सारी

 के  खर्चे  हो  जाने

 —_—  संभावना

 &

 पूल  ATH
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 यदि  नहीं  ;  तो  पूरी  राशि  खर्च
 न

 हो  सकने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्यटन  के  लिये  की  जाने  वाली  व्यवस्था  के  सम्बन्ध में

 सरकार  द्वारा  कोई  भ्रान्ति  निश्चय  किया  गया  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  जी  नहीं  ।

 योजना  में  सम्मिलित  अधिकांश  योजनायें  निर्णय  परियोजनाओं  के  रूप  में  थी  ।  उपयुक्त

 स्थान  चुनने  कौर  अभिग्रहण  करने  में  कठिनाइयां  थीं
 क्योंकि  दूसरी  योजना  में

 पर्यटन
 नया

 क्रम  योजनाओं  की  क्रियान्विति  सम्बन्धी  प्रक्रिया  तय  करने  में  कुछ  समय  लगा  ।  परिणाम  यह

 हुआ  कि  दूसरी  योजना  प्रविधि  के  पहले  भाग  में  विभिन्न  योजनायें  area  नहीं  की  जा  सकीं  ।

 मामला  अभी  विचाराधीन है  |

 श्री  कौडियाल  दूसरी  योजना  में  विदेशी  मुद्रा  की  कमाई  का  कया  लक्ष्य  निर्धारित  था  कौर

 क्या  वह  पुरा  किया  गया
 ?

 थी  राज  बहादुर
 :

 केन्द्रीय  क्षेत्र  परियोजनाओं  के  लिये  ११०  लाख  राज्य  योजनायें

 के  लिये  १३३  लाख  रुपये  तथा  जम्मू  काश्मीर  राज्य  के  लिये  ५  लाख  रुपये  का  आवंटन  था  |

 श्री  मेरा  प्रश्न  भिन्न  था  कि  दूसरी  योजना  में  पर्यटन  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 कमाने  का  रखा  गया  था  कौर  क्या  वह  पूरा  |

 श्री  राज  मुझे  खेद  है
 कि

 मैं  ने  प्रश्न  को  गलत  समझा  ।  इस  प्रकार  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  ।  हमारी  केवल  कुछ  ००५४  at  कि  हम  इतनी  विदेशी  मुद्रा  कमा  लेंगे  |

 पम्रच्यक्ष  महोदय  वह  इसे  लक्ष्य  कहते  हैं  ।  प्रत्याशा  कितनी थी  ?

 tot  राज  पिछले  वर्ष  हम  ने  लगभग  १९  करोड़  रुपये  कमाये  ।

 1  अध्यक्ष  महोदय
 :

 किसी  विशिष्ट  वर्ष  के  लिये  कया  प्रत्याशा  थी  ?  प्रत्याशा कया  थी  श्र

 कमाई  कितनी  थी  ?

 श्री  राज  मैं  पांचों  वर्षों  स्  बताने  में  श्रसमर्थे  हूं
 ।  पिछले ad  हम  ने  १९  करोड़

 रुपये  कमाये  उससे  पहले  लगभग  १७.१५  करोड़  रुपये  उससे  पहले  १५.१६  करोड़  रुपये

 कमाये  ।

 महोदय
 :

 वह  प्रत्याशा  जानना  चाहते  हैं  ।

 राज  बहादुर  :  यह  बड़ी  were  चीज  हमने  कोई  प्रत्याशा  नहीं  की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रगति  प्रश्न  ।

 नई  रेलवे  लाइनें

 अम्पायर

 1*२९४१  श्री  बाजपेयी  :

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 (¥)  क्या  यह  सच  है  कि
 योजना  आयोग  ने  मैसुर  प्रौर  पंजाब  में  नई  रेलवे

 earn  निराते

 श

 लिय  Tracy  पदतल  सालना
 में २५४  करोड़ रु०  की  रकम  की  कौर  मंजूरी  दी

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  योजना  आयोग  द्वारा  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  लिये  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  कुल  कितनी  धनराशि  की  मंजूरी  दी  गयी  है  ;

 क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  लिये  कार्यक्रम बना  लिया  शरीर

 (7)  तो  उसका  राज्यवार  व्यौरा  कया  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  दाहनवाज्ञ  नहीं  ।

 से  मरन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  क्या  सरकार  ने  दक्षिण  रेलवे  पर  नई  लाइनें  बिछाने  के  बारे  भ्रान्ति  फैसला

 कर  लिया  र  यदि  तो  उसके  लिये  कितना  ares  किया  जा  रहा  क्योंकि  एक

 पत्र  रिपोर्ट  थी  कि  योजना  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  २५  करोड़  अधिक  रुपये  नवीन  tara

 लाइनों  के  निर्माण  के  लिये  प्रभावित  करने  होंगे  अ्रौर  इसका  अधिकांश  भाग  दक्षिण  क्षेत्र  में  खच  किया

 जाएगा  ।  तीसरी  योजना  के  कुल  आवंटन  या  इस  २४५  करोड़  रुपये  में  से  क्रि तनी  राशि  दक्षिण

 रेलवे  पर  खर्च  की  जाएगी  ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :
 इरादा  यह  है

 कि
 दक्षिण  में  तथा  देश  में  कुछ  are  भागों  में

 नई  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  काम  आरम्भ  किया  जाए  ।  इस  मामले  पर  इस  काम  के  लिये  रेलवे

 को  अधिक  भ्रावंटन  देने  के  लिये  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  विचार  फिया  जा  रहा  है  कौर  ज्यों ही

 निर्णय  हो  हम  कह  सकेंगे  कि  द्रमुक  लाइनें  प्रारम्भ  की  जाएंगी  ।

 taal  नाथ पाई  :  रेल  मन्त्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  बताया  है  कि  यदि  often  आवंटन हो  गया

 तो  उसका  मन्त्रालय  दक्षिण  में  नई  लाइनें  खोलने  का  विचार  करेगा  ।  कया  कॉंक्रीट  दक्षिण  में  शामिल
 हैं

 और  क्या  वह  उस  क्षेत्र  की  झ्ावश्यकतातं  को  भी  ध्यान  में  रखेगे  ?

 श्री  जगजीवन  राम
 :  यह  सब  haw  आवंटन  पर  निभा  है  कि  उसमें  कौनसी  लाइनें  शामिल

 की  जाएंगी  या  नहीं  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  इस  प्रस्ताव  में  पंजाब  की  कोई  लाइन  भी  शामिल  की  जाएगी  ?

 fat  जगजीवन  रास
 :

 माननीय  सदस्य
 को

 भूगोल
 के  बारे  मैडोना  ज्ञान  ताजा  करना

 पंजाब  दक्षिण  में  नहीं  है  ।

 श्रीमती  कृष्णा  मेहता
 :  क्या  माननीय  स्त्री  जी  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे  बोर्ड  ने

 पुर  से  जम्मू
 तक  कोई

 नई  रेलवे  लाइन  निमित  करने
 की

 योजना  बनाई
 है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  जी  माधोपुर  से  wont  तक  के  लिये  एक  योजना  है  ।

 श्रीसती  कृष्णा  मैं  जम्मू  के  लिये  कहती  हूं
 |

 श्री  प्रारूप  योजना  जो  कुछ  दिया  गया  है  उसके  अतिरिक्त इन  नवीन  रेलवे  लाइनों

 पर  कितनी  राशि  खर्च  की  जाने  का  विचार  किया  जा  रहा
 है  ?

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 माननीय  सदस्य  के  मन  में  हसन  मंगलौर  है
 ।

 उनके  लिये  पूरे  श्रमिक

 arden  का  कोई  मतलब  नहीं
 ।

 ज्यों  मंगलौर  पत्तन  का  फैसला  हो  जाएगा  वहां  रेलवे  लाइन

 करनी  होगी  ।
 क

 ae  आरम्भ
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 fat  लाचार  मेरा  प्रश्न  मंगलौर  के  बारे  में  नहीं
 ।

 प्रारूप  योजना  में  जो  कुछ  उपबन्ध  किया

 गया  हैं  उसके  कितनी  afer  खर्चे  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  उपयोगिता  erat

 के  लिये  जो  प्रौद्योगिक लाइनें  बनाई  जा  रही  उनके  नई  लाइनें  किस  प्रकार  बनाई  जा

 रही  हें  प्रो  उन  पर  कितनी  राशि  खर्च  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  जगजीवन राम  :  जिस  राशि  का  विचार  किया  जा  रहा  है  उस  के  आधार  पर  नई

 लाइने  प्रारम्भ  नहीं  की  जाएंगी  |  वे  उन  क्षेत्रों  में  होंगी  जब  उनकी  भ्रावश्यकता  होगी  ।

 श्री स०  च०  गर का  ATT  के  बारे  में  eq  संख्या  nee  को  लिया  जाए  ;  यह

 महत्वपूर्ण  है  ।

 fat  च०  कण  भट्टाचार्य  :  यह  प्रदान  लिया  जाए  |

 शर  विद्युत  उपमंत्री  राज  कटौती  प्रस्ताव  है  प्रौढ़  मैं  उस  का  उत्तर

 देने  वाला  हूं  ।  यह  प्रश्न  के  उत्तर  से  ब्रिक  विस्तृत  होगा  ।

 मध्य  प्रदेश  का  डाक  तथा  तार  मुख्यालय

 1  श्री  रा०  स०  तिवारी :

 *QR EK  थो  विद्या  चरण
 |
 aft  वीरेन्द्र बहादुर  सिह

 जी
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  बहुत  से  जिले  राज्यों  के  मुख्यालयों  के

 अधीन  ara  हैं  जिसके  कारण  कार्य  में  विलम्ब  होता है  ;

 क्या  जयपुर  कौर  लखनऊ  स्थित  डाक  तथा  तार  मुख्यालयों  से  यह  पूछताछ

 की  गई  है  कि  कया  इस  प्रणाली  के  कारण  कार्य  निबटाने  में  विलम्ब  होता  श्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  डाक  तथा  तार  मुख्यालय  को  भोपाल  में

 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  तथा  इस  समय

 मध्य  प्रदेश  राज्य  एक  से  प्रिक  डाक-तार  परिमण्डलों  के  अधिक्षेत्र ों  के  अन्तर्गत  समूचे  मध्य  प्रदेश ण

 राज्य  को  एक  डाक-तार  परिमण्डल  के  अधीन  लाने  के  प्रदान  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 श्री  रा०  स०  तिवारी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  mat  बतलाया  कि  इस  प्रश्न  की  जांच  की  जा  रही

 जबकि  मन्त्री  जी  को  मालूम  है  कि  हिन्दुस्तान  के  सभी  प्रदेशों  से  बड़ा यह  प्रदेश  प्रौर  उसमें

 पोस्ट  अाफिस  का मुख्य  केन्द्र
 न

 होना  कितनी  लज्जाजनक बात  हैं
 |

 श्री  राज  बहादुर  :  प्रभी  तक  सिद्धान्त  रूप  में  यह  बात  स्वीकार  नहीं
 की

 गयी  है
 कि  हर  एक

 राज्य  के  पीछे  एक  डाक-तार  परिमण्डल  हो  ।  किन्तु  ये  कठिनाइयां  जो  अनुभव  की  जा  रही  हैं  उनक

 दृष्टि  में  रखते हुए  इस  बात  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  इसको  किस  प्रकार  से  पूरे  डाक-तार

 परिमण्डल  में  परिणित  किया  जाए  ।
 हि  a

 अंग्रेजी में
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 श्री  to  स०  तिवारी  :  माननीय  मन्त्री  जी  कितने  साल  में  इसका  निपटारा  कर  पायेंगे  ?

 श्री  राज  जितनी  ae  मध्य  प्रदेश  गवर्नमेंट  भोपाल  में  इसके  लिये  प्रावश्यक  स्थान

 की  व्यवस्था  कर  देगी  उतनी  ही  जल्दी  यह  काम  हो  सकेगा  ऐसी  में  करता  हूं  ।

 ees

 eal  के  लिखित  उत्तर

 त्रिवेन्द्रम  में  दुग्धशाला  परियोजना

 1*२६०.  श्री  वें  प०
 क्या  खाद्य

 तथा
 कृषि  मन्त्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 त्रिवेन्द्रम  की  दुग्धशाला  परियोजना  के  कार्य  जिसके  लिये  भारत  सरकार  वित्तीय

 सहायता  दे  रही  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  इस  परियोजना  को  मिल्क  सप्लाई  यूनियन  को  सौंपने  की  कोई  प्रस्थापना

 ग्रोवर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  सावधानी  बरती  गयी  है  फिर  क्या  प्रत्याभूत  ली  गयी  हैं  ?

 कृषि  उपमंत्री  (sit  भो०  ब०  कृष्ण प्पा  )  :  (a)  त्रिवेन्द्रम  दुग्धशाला  की  इमारत  पुरी  हो

 चुकी है
 ।  सन् यन्त्र  का  स्थापना  कार्य  प्रारम्भ हो  चुका  हैं श्रौर  शीघ्र  ही  होने की  आशा है  |

 जी

 जिन  दातों  शौर  निबन्धों  पर  परियोजना  जिला  सहकारी  दुग्ध  सम्भरण  संघ  त्रिवेन्द्रम

 को  दिया  उनका  श्रमी  केरल  सरकार  द्वारा  भ्रान्ति  रूम  में  फैसला  नहीं  किया  गया  हैं  ॥

 अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  केरल  सरकार  पर्याप्त  उपाय  करेगी  ।

 कोयला  खानों  को  माल-डिब्बों  का  आवंटन

 श्री  ao  ao  विशाल
 1२९३,  lst  कारोबार

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  को  PERO  में  प्रतिदिन  औसतन  कितने

 डिब्बे  दिये  गये  ;

 कम्पनी  ने  कितने  डिब्बों  की  मांग  की  कौर

 से  जापानी
 क्या  सरकार को  इस  बात  का  पता हैं

 कि  ५०,०००  टन  का पगना  कोयला  खानों  के

 बाहर  पड़ा  है  |

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 व०

 काम  करने  के  प्रति  दिन  २९६७  माल  डिब्बे  ।

 काम  करने  के  प्रति  दिन  ३४७  माल  डिब्बे  ।

 जी  किन्तु  इसका  झ्राघा  भग  ब  मुंडामारी  की  नवीन  कोशिका ATTA  खान  पर  जो

 ——————
 कठिनाइयों  के  कारण  माल  भरने  के  लिये  इसे  बेलमपत्ली  तक  भेजने  में  समर्थ  नहीं  है  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 (१)  कोयला  खानों
 को

 कहा  गया  है
 कि

 वे  रविवार  समेत  सप्ताह  भर  एक  रूप  ढंग  से

 माल  भरें  ।

 (२)  कोयला  खानों  को  कहा  गया  है  कि  कोयला  खानों  के  गड्ढों  के  स्टाक  को  साफ

 करने  के  लिये  कोयला  भरने  के  लिये  बन्द  माल  डिब्बे  भी  स्वीकार  करें  ।

 (३)  मुंडामारी  की  साइडिंग  को  मिलाने  का  चाम
 भी

 आरम्भ  कर  दिया  गया  ज्यों

 ही  कोयला  ara  के  मिट्टी  बिछाने
 का

 काम  पूरा  तर  इसे  शीघ्र  ही

 चालू  किया  जाएगा  |

 चीनी

 ह  पक
 1२९४५.  श्री  awa सिह  सरहदी

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 fr

 इस  वर्ष  चीनी  का  कितना  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  ;

 इसके  लिये  निर्यात  का  क्या  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  कौर

 मण्डी  में  खुली  बिक्री  के  वास्ते  विभिन्न  राज्यों के  लिये  क्या  नीति  निर्धारित  की  गई  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  से  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने

 वाला  एकक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 अनुमान है  कि  १६६०-६१  ऋतु  में  लगभग  पांच  लाख  टन  फालतू  उत्पादन  होगा  |

 ERO  में  निर्यात के  लिये  ५०,००० टन  दी  गई  थी  ae  Ra  में

 शर  ५०,०००  टन  |  यथासमय  अधिक  मात्रा  में  चीनी  दी  जाएगी  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  चीनी

 बेचने  के  अमरी का  से  निर्यात  weer  प्राप्ति  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  चीनी  के  वितरण  श्र  विक्रय  की  वर्तमान  नीति  जारी  रखी  गई  है  ।

 सहकारों

 1  श्री  ao  मो०  बनर्जी
 1२६७.

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :|

 सहकारी  कृषि  के  बारे  में  देश  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 ऐसे  कितने  ae  कौन  से  राज्य  हैं  जिन  में  यह  आन्दोलन  बिल्कुल  प्रारम्भ  नहीं  किया

 गया  ;

 इस  का  क्या  कारण  है  ;  कौर

 इस  आ्रात्दोलन
 को

 तेज  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 frat  भ्रंग्रेजी  में



 Roo  लिखित  उत्तर  राक्रवार, झ  २४  १९६१

 विकास
 तथा  सहकार

 उपमंत्री  ब०  Yo  मूर्ति ):  PEXV-XG  के

 अन्त  में  १६४४  संयुक्त  तथा  सामूहिक  कृषि  संस्थायें  थीं  ।  १९  ४५८-४५९  में  उन  की  संख्या  बढ़  कर

 १८५७  शर  PEYXE-Ko  में  २४७५  हो  गई  |

 ऐसा कोई  राज्य  नहीं है  जिस  आन्दोलन श्रारम्भ  नहीं  किया  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अन्दोलन  की  गति  तेज  करने  के  लिये  अपनाये  गये  उपाय  बताने  वाला  विवरण

 पर  रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट  १,  waar  संख्या  ext]

 विमान  यातायात

 मुरारका
 FFT.  Lsht  नथवानी  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे

 क्या  पिछले  कुछ  महीनों  में  श्रन्तदशीय  वायु-यातायात  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  हुई

 है  ;

 यदि  तो  इस
 को

 पूरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;  ्र

 बढ़े  हुए  यातायात  की  श्रावश्यंकताओं  को  पुरा  करने  के  उद्देश्य  से  अ्रन्तदशीय  सेवायों

 के  लिये  कौन  से  नये  विमान  खरीदने  का  विचार  है  ?

 oats  seat  उपमंत्री  :  हां  ।  निगम  की  प्रत्याशा

 के  अनुसार  हाल  के  महीनों  में  अन्तर्देशीय  विमान  यातायात  में  बड़ी  वृद्धि  हुई  है  ।

 तथा  निगम
 ने  ५  फोब कर  starr  विमान  खरीद  arse  दे  दिये  जो

 शौर  मई  १९६१  में  मिलेंगे  ।  ये  विमान  श्रीराम  क्षेत्र  में  चलाये  जायेंगे  ।

 निगम  भी  पुराने  वाइकाउंट  खरीदने  के  लिये  वार्तालाप  कर  रहा  है  ।

 कांडला  पतन

 S  श्री  राजेश्वर

 1२९६.  sit  मुरारका  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेसर्स  सिन्धु  हौचटिफ  लिमिटेड  ate  कांडला  पत्तन  प्राधिकारियों  के

 बीच  मध्यस्थ निर्णय  सम्बन्धी  कार्यवाही  पुरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  कौर

 ठेकेदारों  पर  कितना  जुर्माना  किया  गया  है  ate  उन  से  यदि  कोई  वसूली  हुई  ती

 कितनी  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )  :  से  (7),  एक

 विवरण  सभा-पटल पर  रखा
 जाता  a _  वि क वनिन ल्‍स्‍ए।” आएल्‍ुस्‍ुतल्‍स्‍ एएएएल्‍एल्‍एएए आआ  ry

 मिल  wis  में
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 विवरण

 श्र  नहीं  ।  मध्यस्थों  ने  कभी  तक  तीन  अन्तरीय  पंचाट  दिये  हैं  जिन  के

 अनुसार  समझा  जाता  है  कि  ठेकेदार  को
 लगभग

 gy
 ४

 लाख  रुपये
 की

 राशि  का  हक  है
 |

 कांडला  पत्तन  प्रशासन  ने  Reus  में  ठेकेदार  से  निश्चित  तिथि  तक  कार्गो

 जेटी  ट्रांजिट  रेलवे  ate  सड़कों  के  निर्माण-कार्य  की  पूर्णता  में  विलम्ब  करने  के

 २५  लाख  रुपये  के  प्रतिकर की
 अदायगी

 की
 मांग

 की
 थी

 ।
 ठेकेदार

 से  यह  राशि  वसूल

 नहीं की  गई  है  क्योंकि  यह  समझौता  ग्रा  था  कि  मामला  मध्यस्थता  के  लिये  भेजा  जाये  |

 रेलों  पर  चलते-फिरते  पुस्तकालय

 विभूति

 #200,  4  श्रीमती  इला

 L  श्री  पाटेकर

 कया  रेलबें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  fen  प्रत्येक रेलवे  महाखण्ड में  रेलवे  कर्मचारियों के  लिये  चलते-फिरते

 पुस्तकालय  की
 शुरुआत  १९६१  से  की  गई  है  ;

 wa  तक  कौन-कौन  से  महा खण्डों  में  चलते-फिरते  पुस्तकालय  आरम्भ  किये  गये  हैं  ;

 इन  पुस्तकालयों  के  लिये  किन-किन  विषयों  पर  पुस्तकें  प्राप्त  की  गई  हैं  ;

 ३१  १९६१  तक  पुस्तकें  खरीदने
 पर

 कितना  व्यय  किया  गया है  ;  कौर

 (=)  इन  पुस्तकों  से  रेलवे  कर्मचारियों  ने  कहां
 तक

 लाभ  उठाया  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०
 :

 शौर  मध्य  और  पश्चिम

 रेलों  में  चलते-फिरते  पुस्तकालय  १९६१  में  खोने  गये  ।  लेकिन  पूर्वोत्तर  ae  पूर्व  रेलों  में

 चलते-फिरते  पुस्तकालय  ५८  श्र  ५४  से  चालू हैं
 ।

 इन  के  लिये  समाज  -

 बाल-साहित्य  इरादी  विभिन्न  विषयों  की  पुस्तकें  ली  गई  हैं  ।

 लगभग  २०,०००  रुपये  |

 चलते-फिरते  पुस्तकालयों  की  योजना  छोटे  स्टेशनों  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 को  पढ़ने  के  लिये  पुस्तकें  शादी  देने  के  उद्देश्य  से  चलाई  गई  ताकि  वे  खाली  समय  का

 सदुपयोग कर  सकें  ।  पूर्व  ate  पूर्वोत्तर रेलों  जहां यह  योजना  कुछ  समय  से  चालू काफी

 लोकप्रिय  सिद्ध  हुई  है  ।

 तार

 ३०१.  श्री  खुशवंत  राय  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कुछ  दिनों  से  लखनऊ  से  जो  तार  बम्बई  भेजे  जाते  हैं  वे  वहां  नहीं

 aga  पाते  कानपुर  में  ही  पड़े  रह  जाते  हैं



 न  लिखित  उत्तर  २४  REL

 यदि  तो  इस  का  कारण  क्या  है  ;  कौर

 इस  कठिनाई को  दूर  करने के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :
 जी  नहीं

 तथा  set  ही  नहीं  उठते  ।

 डाक  टिकटों  में  हिन्दी

 |  श्री  नवल  प्रभाकर  :

 ३०२.
 श्री  भक्त  हृदय

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  के  टिकटों  पर  हिन्दी  भाषा  में  अंकित  शब्दों  को  हटा  दिया

 गया है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  केवल  हिन्दी  भाषा  का  ही  प्रयोग  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इस  के
 कया  क्रारण हैं हैं  ;

 क्या  ऐसा  करने  से  कोई  afer  लाभ  gar  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  (att  राज  :  तथा

 जी  नही ं।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्रीनगर  में  टेलीफोन  व्यवस्था

 *३०३.  श्रीमती  gon  मेहता  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हैं

 कया  यह  सच  है  क्रि  सदियों  में  श्रीनगर  में  टेलीफोन  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं

 करती ;  कौर

 यदि  तो  इसे  सुधारने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री राज

 तथा  सदन

 के  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  पत्र  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 यह  कहना  ठीक  नही
 कि

 सदियों  में  श्रीनगर  में  टेलीफोन  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  काम

 नहीं  करती  ।  फिर  भी  सर्दियों  में  श्रीनगर  में  बर्फीली  तूफ़ान  तथा  भारी  हिमपात  होने  के  कारण

 फोन  व्यवस्था  पर  पड़ता  जैसाकि  लगभग  प्रत्येक  दूसरी  सेवाओं  पर  भी  पड़ता  है  ।  जब

 भारी  हिमपात  या  भीषण  तूफान  माता  है
 तो

 टेलीफोन  के  खंभों
 ak

 तारों  के  टूटने  या  उखड़  जाने

 की  संभावना रहती  हैं

 प्राकृतिक  दुर्घटनाओं  के  असर  को  पुरी  तौर  पर  दूर  तो  नहीं  किया  जा  फिर

 भी  जहां  तक  संभव  हो  सका  है  अधिक  से  श्रमिक  लाइनों  को  ज़मीन  के  नीचे  स्थानान्तरित  कर  के



 १८८२  लिखित  उत्तर  fo}

 Qa  असर  बहुत  कुछ  कम  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  जर्ब  PEXE-Ko  की

 सदियों
 में  ६००  बार  खराबियां  १६६०-६१  की  सर्दियों

 के  दौरान  में
 केवल  २००  बार  खराबियां

 हालांकि  उस  वर्ष  पहले  से  अधिक  हिमपात  हया  था  ।

 फरक्का  बिन्ध

 1३०४.
 थ्रो हम  बरुना

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  सिंचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  क्या  यह  सच  है  कि  फरक्का  में
 बिन्ध  बनाते

 की  परियोजना  क्रियान्वित  की  जाने  के

 लिये  तैयार  है  ;

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  बाध  का  निर्माण  कार्य
 शुरू

 करने  की  तिथि  निश्चित

 हो  चुकी  है  :  और

 इस  परियोजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  उपमंत्री  परियोजना  प्रतिवेदन  ग्रंप्रैल

 PERE  से  तैयार  है  are  निर्माण  से  पहले  विस्तृत  डिजाइन  तैयार  किये  जा  दे  हैं  ।

 फरक्का  बांध  परियोजना  का  बायां  प्रवाह  बांध  पहले  ही  पूरा हो  चका है  ।  परियोजना

 के  बड़े  भागों  का  भ्रम्रेतर  निर्माण  चल  रहा  है  ।

 परियोजना  में  फरक्का  में  गंगा  नदी  के  ऊपर  एक  बांध  २६  मील  लम्बी  एक

 सहायक  नहर  बनाने  जिस  का  मुहाना  भागीरथी  नदी  में  होगा  तथः  सहायक  नहर  के  मुहाने  के  नीचे

 जंगीपुर  में  एक  बांध  बनाने  का  विचार  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  पब्लिक  ला  Wu  के
 ज प्रन्तगत  गेहूं  की  खेप

 श्री  महावीर  त्यागी
 :

 |  श्री  रघुनाथ

 |  श्री
 |

 at  दि  मिथ

 1१३०५.  श्री  पहाड़िया :

 |  श्रीनारायण दास

 थ्री  राधा

 |  मुहम्मद  इलियास :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  पब्लिक  ला  Woo  के  अ्रन्तगेंत  भारत  में  गेहूं

 लाने  वले  एक  जहाज  को  माने  में  क्षति  पहुंची  ;

 यदि  तो  कितना  नष्ट  हो  और

 (7)
 क्या

 माल  को  बीमा  नहीं  किया  ga  था  ?
 RS  ।  ह दि
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 साद  तथा  कृषि  उपमंत्री  .. (५  स७  कौर  .
 पोर्टलैंड  ट्रेडर  जहाज  जो

 अमरीका से  €  ८००
 लौंग  टन  गेहूं  ला  रहा  फिलिपीन  में  सुलु  समुद्र  खराब हो  गया  ।  अनुमान

 है  कि  खराब गेहूं  की  मात्रा  १३००  टन  से  alae नहीं  है  ।

 (7)  माल  का  किसी  बीमा  कम्पनी  के  पास  बीमा  नहीं  करवाया  क्योंकि  सरकार  बीमे
 की

 जोखिम  स्वयं  उठा ग  है  ।

 बी०  सो०  जी०

 1३०६.  श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना में  २५.  वर्ष की  वायु के  उन  सब  लोगों  जिनके  रोगग्रस्त  होने

 संभावना  हो  सकती  बी ०  सी ०  जी ०  भ्रान्दोलन  के  प्रथम  चरण  में  टीके  लगाने  का  जो  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  उस  की  पूर्ति  में  कितनी  कमी  रही  अर

 क्या  सरकार  ने  इस  काय  की  कार्यान्वित  के  लिये  इंडियन  मेडिकल  ऐसोसियेशन  द्वारा

 सहयोग  देने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  आशा  है  कि  दुसरी  पंचवर्षीय  योजना  wale  के

 अनन्त  TH,  संदेह वाली  ११००  ला  ख  जनता  के  लक्ष्य  में  से  €  ०  ०
 लाख  लोगों  जिनमें  ६००  लाख

 २४५  वर्ष  की  वायु  से  कम  बी ०  सी०  जी०  लगाई  जायेगी  |

 मामला  विचाराधीन  है  ॥

 भारत  कौर  लंका  के  बीच  नौका  सेवा

 1३०७.  श्री  सुनाया  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  धनुषकोडि  ah  तलइमन्नेर  के
 बीच

 नौका  सेवा  को  बल्द  करने

 का

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  भारत  कौर  लंका  के  लोगों  से  नौका  सेवा  को  जारी  रखने  के

 @y 4  अर वंदना  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पए  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 क्योंकि  धनुषकोडि  ate
 तलइमल्नेर

 के  बीच  नौका  सेवा  सन्‌
 १९१४

 में
 इस

 के  चालू  किये  जाने  के

 समय से  वर्ष  PE¥R  से  १९४६  तथा  युद्ध  के  वर्षों
 प्रौढ़  PEEVE

 के  भ्र ति रिक्त  नुकसान  पर  चल  र  नदी

 है  कौर  क्योंकि  धनुषकोडि  में  समुद्र  बहुत  गम्भीर  कटाव  कर  रहा  रेलवे  बो
 परिवहन  तथा  संचार

 मंत्रालय  के  बरामद  से  इस  प्रस्ताव पर  विचार कर  रहा  है  कि
 वर्तमान  नौका  सेवा पर  रेलवे की  आस्तियों

 को  पूर्वी  नौवहन  निगम को  सौंप  दिया  जाये
 जो  पूर्णतः  सरकारी  उपक्रम है  ताकि

 ag  इस  समय
 तलाइमन्नेर  कौर  धनुष को डि  के  बीच  फिर  बाद  में  तख्तियो  रिन  ate  कोलम्बो  के

 बीच  चलायें ।

 re
 इस  मामले  में  कभी  तक  सरकार

 ने
 श्रुति  रूप  से  कोई  निश्चय  नहीं  किया  है  ।

 मूल
 में



 १८८२  लिखित  उत्तर  Gog

 श्रीलंका  अथवा  भारत में  जनता  से  सीधे  कोई  श्रम्पावेदन  प्राप्त  नहीं  मुद्रा है  ।  घनुषकोडि

 पंचायत  से  सीधे  और  महार  सरकार  कें  जरिये  भी

 एक  अभ्यावेदन प्राप्त  SAT  मद्रास  सरकार  न  प्रौढ़

 श्रीलंका  सरवर र  रेलवे  ने  भी  दक्षिण  रेलवे  से  यह  पुछताछ  की  है  कि  क्या  वर्तमान  नौका  सेवा  को  त

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।  मास  के  समाचार  पत्र  में  सम्पादक  के  नाम  एक  या  दो  पत्र  भी

 इस  बारे  में  प्रकाशित  हुए  हैं  ।

 [* ३०८.  श्री  कालिका  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बतान की  कृप या  करेंग  कि

 कृषिजन्य  पदार्थों  ate  खाद्य  पदार्थों  के  निर्माता  को  कहां  तक  अपना  रहे

 हय

 क्या  दुग्ध-खाद्य  पौर  खाद्य  तथा  कृषि  जन्य  अन्य  पदार्थों  को  भी  भारतीय  मानक  संस्था

 के  द्वारा  चिंतित  करना  आवश्यक  होता

 )  यदि  तो  दोहरेपन  का  क्या  कारण  कौर

 पंचायत  क्षेत्रों  में  एगमार्क

 कमकर

 ह  क्या  तरीके  अ्रपनाये  जाते हैं
 ?

 हवि  मंत्र

 Go  दा०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 विवरण

 इस  समय  के  कवि  aid
 न  कनिका

 नलिखित  वस्तु
 रखी  गयीं  हैं

 :--

 निर्यात  के  लिये  भ्रान्त रिक  व्यापार  के  लिये

 कच्चा  तम्बाकू  मक्खनਂ

 सन  के  धागे  हदीस

 घी के  बाल

 ऊन  वनस्पति  तेलਂ

 ५.  नीब  घास  का  तेल  गुड़

 ६.  चन्दन  की  लकड़ी  का  तेल  ग्रेटा

 निम्ब--प्रजातीय  फल

 झाम

 सेव

 १०  चौक

 ११  नाशपाती

 १२  अगर

 १

 १  चावल

 १५

 नहीं ।  जो  वस्तुयें  एगमार्क के  अधीन  श्रेणीबद्ध  उन  पर  भारतीय मानक  संस्था

 का  प्रमाणीकरण  चिह्न  लगाने
 की

 आवश्यकता  नहीं
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इस  समय  अधिकतर शहरी  क्षेत्रो ंमें  रहने  वाले  उपभोक्ताओं में  एगमाक  उत्पादों  को

 लोकप्रिय  बनाने  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  शौर  अखिल  भारतीय  पशु  मेले  ate  प्रादेशिक  रुचि

 की  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  ate  पत्रिकायें  वितरित  कर  के  ate  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  आकाशवाणी

 कायक्रम  करने  के  अतिरिक्त  पंचायत  क्षेत्रों  में  बड़े  माने  पर  कोई  प्रचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  हाल

 ही  में
 के  सम्बन्ध  में  हिन्दी  में  एक  प्रलेखित  चलचित्र  फिल्म )

 तैयार  किया  गया

 है  it  यह  ग्रामीण  क्षत्रों  में  भी  दिखाया  जयेगा  ।

 कलकत्ता  गोदी  पर  चोरियां

 ९०९.
 इन्द्रजीत

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातो ं:

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  १९६०  के  दौरान  में  कलकत्ता  गोदी  में  चोरी  कौर  उठाईगीरी  के  मामलों  at

 संख्या  में  वद्ध  हुई

 पत्तन  द्वारा

 शौर

 पाच  वर्षों  में  प्रत्येक  वष  सम्बन्धित  पार्टियों  को  दावों  के  रूप

 में  क्विनी  रकम  सदा  की

 इस  उत्पात  का  सामन  करने  के  लिये  पत्तन  झर  ग rary et  प अधिका  रियों  द्वारा  क्या  कदम

 उठाय जा  रहे  है ं?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (st  राज राज  बहादुर /  :
 :

 से
 (7).  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 नहीं  ।  निम्नलिखित  श्रांकड़ों से  चलता  है  कि  पहले  वर्ष  की  अपेक्षा TT  Rego

 में  चोरी  के  मामलों  की संख्या में  कमी  हई  है

 EXE  fEqo

 जनवरी  ६  ७

 फरवरी  द्  दे

 wE मार्च

 अत्र ल  कप  vy

 QC मई  9५

 जून  द्  श

 € जलाई  द्

 अगस्त  है है  a4

 सितम्बर  XE

 अक्तूबर  SX  ११

 नवम्बर  १६  २

 दिसम्बर  रे  १७

 ड  लि

 eee  २४८

 ब िएएएएपएएएएएल्‍एल्‍एएल्‍एएएएएल्‍ एएए  एएए  आआ

 मल  प्र ग्रेजी  में
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 पत्तन  श्रायुव्तों  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  में  सम्बन्धित  पक्षों  को  दावे  के  रूप  में

 जो  धन
 राशि  दी  गई  है  वह  निम्न  प्रकार  है

 :

 ag  धनराशि

 रुपये

 PEXR-X9  2,20, G8 R-8  ५-२

 PEY9-NS  8,05,  १७८५  ove

 PERO-NE

 PEXE-Go  2,09,  0°

 PEK 0-K 2  १९६०  तक )  RO, 8FR. BR

 (7)  आयुक्तों  ने  विभिन्न  निरोधात्मक  उपाय  word  हैं  जैसे  पत्तनों  के  जेटी  कौर  यार्ड

 की  दीवार ऊंचा  झाड़ियों  के  स्थान  पर  पक्की  दीवार  मालखानों  में  मजबूत  ताले

 यां  में
 प्रकाश-व्यवस्था

 में  सुधार  करना  कौर  पत्तन  श्रनुज्ञा-पत्र  भेजना  श्रादि  का  चालू  करना  ।

 भू-संरक्षण  कार्य

 राम  कृष्ण  गुप्त

 भी  दी०  चं०  शर्मा

 श्री  प्रे  Wo

 att  भ्ररविन्द  घोषाल

 श्री  विभूति

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भू-संरक्षण  कार्यों  के  लिये  एक  एकीकृत

 प्राधिकार  की  नियुक्ति  करने  ale  इस  बारे  में  आवश्यक  विधान  बनाने  की  प्रस्थापना  किस  प्रक्रम  पर

 है  ?

 कृषि  मंत्री  पं०  हा०  देशमुख  )  :
 क्योंकि  भू-संरक्षण  कार्य  राज्य  का  विषय

 अपने  क्षेत्र  में  योजनायें  बनाना  प्रौर  क्रियान्वित  करना  गौर  श्रावक  विधान  बना  राज्यों  का

 काम  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  जिम्मे  प्रदर्शन  प्रौढ़  प्रशिक्षण  के  लिये  सुविधायें

 देकर  राज्यों  की  सहायता  करना  गौर  प्रविधिक  मंत्रणा  गौर  वित्तीय  सहायता  देना  है  ।  इस  ज  के  लिये

 १९५३  में  कृषि  मंत्री  की  eset में  एक  केन्द्रीय  भू-सं  रक्षण  बोर्ड  बनाया  गया  था  |  इस  के  गठन

 तौर  कृत्य  के  बारे  में  जानका  री  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  दिनांक  १६-१२-१९४३  के  संकल्प  संख्या

 22-22( 2)  [X2-q-T RAT  में  दी  गयी  है  ।

 जमाया  gat  तेल

 २११.
 S  श्री दी०  चल  धर्मा

 Lait राम  कृष्ण  गुप्त

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २८  १९६०  के  तांराकित  प्रश्न  संख्या  ५२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमाये  हुए  तेलों  के  उपभोक्ताओं  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  सरकार  किसी

 ee
 भ्रान्ति  निष्कर्ष  पर  पहुंच  चुकी  कौर

 wast
 में

 2063  (Ai)
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 यदि  तो  इन  विषयों का  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  wet  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  पर  ठेकेदारों  को  अधिक  भूगतान

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 थ्री  प्र ०  Ho  तारिक
 ३१२.

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 Lait  मोहम्मद  इलियास

 क्या  रेलवे  मंत्री  १४  १९६०  के  तारांकित  मद्र  संख्या  ५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  ge  रेलवे  की  राजखरसावां-बड़ा  जमदा  लाइन  को  दोहरा  बनाने  के  कार्य

 में  लगे  ठेकेदारों  को  किये  गये  अधिक  भुगतान  के  बारे  में  पुलिस  संस्थान  की  जांच की
 रिपोर्ट

 सरकार को  मिल  गई  है

 यदि  तो  उनकी  क्या  उप पत्तियां  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  सें०  व०  :  से  विशेष  पुलिस  संस्थान  ने
 रिपोर्ट

 दी  है  कि  उन्हों  ने  अपनी  जांच
 पुरी  कर  ली  है  कौर

 उन  का  प्रतिवेदन
 शी

 घ  ही  प्राप्त  होने  की  श्राशा है है
 ।

 केरल  में  waft  पकड़ने  के  बन्दरगाह

 1*३१३.  श्री  कौडियाल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  में  मछलियां  पकड़ने  के  बन्दरगाहों

 का  विकास  करने  की  कोई  योजना  पेदा  की

 यदि  तो  इस  योजना की  मोटी-मोटी बातें  क्या  ate

 (7)  केरल  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सहायता  दी  जानी  है
 ?

 कृषि  उपमंत्री  सो०  चकदे  :  कौर
 केरल  सरकार  के

 बेपुर  are  बलियापट्टम में  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाहों  के
 विकास

 के  लिये
 प्रस्तावों

 को
 तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इस  कार्य  के  लिये  १३४  लाख  रुपये का  वित्तीय  उपबन्ध  किया

 गया  विज्लिन्नजोम  योजना  में  लहर तोड  बांध  )
 का  सुविधायें  श्र

 तट  संस्थापना  एस्टैब्लिशमेंट  )
 कार्य  शामिल हैं

 ।  बेपुर  कौर  बलियापट्टम  के  बारे  में  कभी  ब्यौरा

 नहीं  बनाया गया  है  ।

 सल  wait
 में
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 (7)  विज्ञानों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ala  तथा  कृषि

 संगठन के  एक  बन्दरगाह  विशेषज्ञ  की  सेवायें  उपलब्ध  करायी  गयी  थीं  ।  विज्ञान  जोम  के  बारे  में

 सर्वेक्षण  पुरा  किया  जा  चुका  है
 शौर  बलियापट्टम  में  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  खाद्य  तथा  कृषि

 ठन  के  अरन्य  बन्दरगाह  जो  सब  भारत  में  की  सेवायें  उपलब्ध  करायी  जायेंगी इस
 के

 अतिरिकत  राज्य  सरकार  भी  इस  प्रकार  की  यो  जनाज़ों  के  लिये  निर्धारित की  जाने  वाले  वित्तीय

 सहायता  के  तरीके  के  अनुसार  राज-सहायता  झर  ऋण  की  पात्र  है  |

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  चीनी  का  निर्यात

 SM Ao  मो०  बनर्जी

 1३१४.
 थो  कोरटकर

 :

 क्या  खाद्य  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  को  चीनी  का  निर्यात  करने  के  बारे  में  प्रति

 fray कर  लिया  है

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  कौर

 निर्यात  के  लिये  अन्य  विदेशी  मण्डियों  की  खोज  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 fara तथा  कृषि  उपमंत्री  (sit  श्र०  Ato  कौर  हां  ।  संयुक्त  राज्य

 चीनी  अधिनियम  के  ग्रीन  एक  उचित  निर्यात  swede  निर्धारित  किये  जाने  पर  सरकार  ने

 को  चीनी  का  निर्यात  करने  का  फैसला  किया  है  ।  इस  मामले  पर  प्राधिकारी  विचार  कर

 रहे  हैं  ।

 निर्यात  अभिकरण  seq  विदेशी  मण्डियों  को  चीनी  भेजती  रही  है  |

 फरक्का  बांध

 1३१५.  श्री ही०
 ना०  मुकर्जी  :  क्या  सिचाई  श्र  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 फरक्का  बांध  की  सहायता  से  गंगा  नदी  से  भागी  रथी  हुगली  नदी  में  शिकंजा  का  संभरणਂ

 लगभग  कितनी  मात्रा  में  किया  जा  सकता  है

 यदि  इस  बांध  पर  काम  शुरू  तो  इसके  पूरा  होने  में  कितना  समय  चाहिये

 (=)  मंगा  नदी  को  प्रवाह द्वारा  करते  के  उद्देश्य  से  दामोदर  घाटी  निगम

 की  सिंचाई  नहरें  कहां  तक  उपयोगी  कौर

 हुगली  नदी  के  निचले  भाग  की  नौवहन  क्षमता  को  कायम  रखने  के  उद्देश्य  से  रूपनारायण

 नदी  उसके  प्रवाह  के  निमन्त्रण  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार

 तो  वह  क्या  है
 ?

 शर  विद्युत  उपमंत्री  (  )  ¥o,coo  नयूसेक्स  |

 लगभग झूठ  वर्ष  ।

 ह
 इस  कार्य  के  लिये  ये  नहरें  लाभदायक  सिद्ध  नहीं  हो  सकतीं  ।

 मूल  att  में

 tHeadwater  Supply—
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 नहीं  क्योंकि  रूपनारायण  की  वेला-जलाशय  के  रूप  में  क्षमता  पर  प्रभाव  नहीं

 पड़ा है  ।

 रेलवे  लाइन  पर  बम

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 1३१६.

 a  श्री  दी०  चे  दार्मा

 क्या  रेलवे  मन्त्री  १८  १९६०  के  तारांकित  संख्या  २४६  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  पुलिस  ने  भ्र मृत सर  कौर  पठानकोट  के  बीच  रेलवे  लाइन  पर  बम  विस्फोट के  कारणों

 की  जांच  इस  बीच  कर  ली

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 रेलवे उप
 मंत्री  शाहनवाज  :  ate  पुलिस  जांच  कभी  जारी  है  यद्यपि

 oat  निश्चित  रूप  से  कोई  सुराग  नहीं  मिला  है  ।

 दिल्ली म चेचक में  चेचक

 श्री  ato  यं०  फार्मा

 १३१७.  at  vara

 श्री  ख़ुशवन्त  राय

 कया  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  पक  पिछले  ६  महीनों  में  दिल्‍ली  में  बहुत  से  लोग  चेचक

 से  ग्रस्त

 यदि  तो  वर्ष  PELE  के  तुलनात्मक  अ्रांकड़े  क्या
 कौर

 इस  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  १३-८-१९६०  से  तक  की

 में  चेचक  के  ६१०  मामलों  की  रिपोर्टे  की  गयी  |

 कौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई

 परिशिष्ट
 १,

 अनुबन्ध  संख्या  ७६)

 अंदमान  निकोबार  द्वीप  समूह  में  पंचायतें

 1४७१.  श्री  to  चे  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  अन्दमान  कौर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  कुल  कितनी  पंचायतें

 कितनी  पंचायतों  ने  अपने  पंचायतघर  बना  लिये

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  तक  कितने  पंचायत घर  बनाये  गये  हैं
 ?

 fat  wisi  में



 लिखित  उत्तर  €११ ५  १८८२

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  :  म्रन्दमान

 निकोबार  द्वीपसमूह  में  भ्र भी  तक  कोई  पंचायत  नहीं  बनाई  गयी  है  ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 दक्षिण  रेलवे  में  स्वास्थ्य  एकक

 श्री  [To  च०  दार्मा  भ
 Teor  श्री  पांगरफर

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  ate  के  निदेशानुसार  दक्षिण  रेलवे  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  वर्ष-वार

 कितने  स्वास्थ्य  यूनिट  खाले  गये  हैं

 योजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी

 wa  तक  कुल  कितना  धन  खर्चे  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज

 रे  g  AQ-AY

 रे  १९५७-५५

 |  PRYS—NE

 नोट  —— g g  स्वास्थ्य  एककों  का  निर्माण  प्रगति  पर  है  ।

 EY 8,932,000  रुपये  |

 १३,६६,९००  रुपये  |

 दक्षिण  रेलवे  में  प्राथमिक  सकल

 1४७३.  श्री दी०  चं०  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  रेलवे  में  कर्म  ay  वाले  कितने  प्राथमिक  स्कूल

 प्रत्येक  स्कूल  की  निर्माण  लागत  क्या  है

 प्रत्येक  स्कूल  में  कितने  छात्रों  को  पढ़ाया  जाता  भर

 प्रत्येक  स्कूल  में  कितने  अध्यापक  हैं
 ?

 रेलवे  उप मंत्रो  शाहनवाज at)

 (a)  १४  स्कूल  वर्तमान  रेलवे  इमारतों  में  हैं  बाकी  ७  स्कूलों  में  प्रत्येक  की  लागत  ३०००

 रुपये  से  \Eoe  रुपये  तक  है  |

 प्रत्येक  स्कूल  में  पढ़ाये  जाने  वाले  विद्यार्थियों  की  औसत  संख्या  ५०  है
 ।

 २०  स्कूलों  में  से  प्रत्येक  में  एक  एक  कौर  बाकी
 १

 में  २  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 aaa  श्र  कुक्कुट

 1४७४.  श्री  do  पृ०  नायर :  क्या  खाद्य  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  सरकार  के  तत्वाधान  में  कौर  कुक्कुटों  में  शाक्ति  का  भारतीय

 स्थिति  में  ब्यौरेवार  प्रध्ययन  किया  गया  है  ;  ate

 (१)  कुक्कुटों  ae  (२)  बातों में  aes  देने  के  दृष्टिकोण  से  सर्वोत्तम  प्र संकर  नस्ल

 कथा  ?

 कृषि  उपमंत्री  ato  था-ह  :
 भारतीय  पशु-चिकित्सा  अ्रनुसन्धामि

 बरेली  में  किये  गये  भ्रध्ययन  से  पता  चला  कि  छठी  पीढ़ी  में  श्रेणीबद्ध  करके  देसी  मुर्गियों  का  वार्षिक

 उत्पादन  ११६  से  बढ़ कर  १७०  हो  गया  ।  ये  परिणाम  मुर्गियों  को  mes  रैंडਂ  मुर्गों  से

 सहयोग  कराके  प्राप्त  किये  गये  ।  agate  मुर्गों  से  ait  कराने के  मामले  में
 ये

 परिणाम  १८६  पक  पहुंच सकते  हैं  ।

 प्रसंगकर  शक्ति  एक  पीढ़ी  से  अधिक  नहीं  चलती  a  प्रसंग कर  शाक्ति  के  संवर्धन  के  परिणाम

 उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 ast  के  उत्पादन  के  लिये  सर्वोत्तम  प्रसंकर  (१)  मुर्गी

 ले घोर ने  ate  (२)  ‘ae  ब्रिड  में  नै घी रन  का  सहयोग  ।

 बत्तखों  के  बारे  में  कई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 पुरी  स्टेशन पर  भारवाहक

 1४७५.  श्री  खुश वक्त  राय  :  क्या  रेलवे  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 दक्षिण-पु रेलवे  के  पुरी  स्टेशन  पर  कितने  भार वाहकों की  लाइसेंस  दिये गये  हैं  ;

 क्या  इस  स्टेशन  पर  एक  दिन  में  जितने  यात्री  श्रोता-जाते  हैं  उसकी  देखते  हुए  यंह  संख्या

 पर्याप्त मानी  जाती

 क्या  इस  बात  की  कोई  दीक्षांत  मिली  है  कि  भारवाहकों की  कमी  के  कारण  यात्रियों

 को  बहुत  देर  तक  प्लेटफार्म  पर  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  या  अपना  सामान  स्वयं  उठा  कर  ले
 जाना

 पड़ता
 है

 !

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  ७०  |

 शर  भारिकों  की  कमी  के  बारे  में  केबल  एक  शिकायत  मिली  है  ।

 पुरी  रेलवे  स्टेशन  पर  जितने  भारिक  रखे  गये  हैं  वे  दो  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  छोड़  कर  आमतौर

 पर  स्टेशन  की  जरूरत  के  लिये  काफी  हैं  ।  भारिकों  की  संख्या  बढ़ाने  के  सवाल  पर  दक्षिण-पुर्व  रेलवे

 विचार कर  रही  है  ।

 कोल्हापुर  जिले  में  किराये  की  इमारतों  में  डाक-धर

 1४७६.  श्री  पांगरकर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बता  के  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  महाराष्ट्र  के  कोल्हापुर  जिले  में  कितने  डाक-घर  किराये  की  इमारतों में  कार्य

 कर  रहे  शौर

 वर्ष
 में  सरकार  ने  किराये

 के
 बतौर

 कितनी  धनराशि  ?
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 तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 चौंतीस

 ।

 २८,२७६  रुपये  ।

 में
 ad

 1४७७.  श्री  पांगरकर :  वरा  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  बता
 ह

 की  कृपा  करेंगे
 कि

 वर्ष  PEXE -Go  में  चलो त
 शौर  अजन्ता  की  गुफाओं  कितने

 पर्यटकों
 ते  दौरा

 कौर

 वर्ष  PELE—Fo  शौर  PEG ML  में  श्री  तक  कितने  नये  पर्यटक  निवास  बनाये

 गये  शर  कितने  cari में  यह  सुविधा  दी  गयीं  ?

 तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  वर्ष

 REXE—Ko  में  एलोरा  शौर  अजन्ता  की  गुफाओं  का  दौरा  करने  वाले  पर्यटकों
 के

 बारे  में  पूरे  ares  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  सीज़न  के  समय  एलोरा  ौर  अजन्ता  की  गफाग्रों भज

 का  दौरा  करने  वाले  पर्यटकों  की  प्रति  दिन  औसत
 संख्या  का

 अनुमान  ५००  अर  ६५०  लगाया

 जाता  है  |

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भ्र पने  संसाधनों  से

 माथे
 भण्डारदारा  ग्रोवर  वा जरे शव

 री
 में  श्रवकाशगृह  स्थापित

 किये गये  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र  की

 सहायता  से  द्वितीय  योजना-काल  के  दौरान  पर्यटकों  के  लिये  बनाये  गये  अथवा  बनाने  जा  रहे  faara

 गृहों  के  नाम  fet  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 लौंग  श्र दारचीनी

 1४७८.  श्री  क्या  खाद्य  तथा  कुश्ती  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  वर्षीय  योजना-काल  में  लौंग  कौर  दारचानी  की  ait  में  विधि

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  पग  उठाये  हैं  ;

 क्या  इन  कार्यवाहियों  के  खेती  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;  भ्र ौर

 यदि  वुद्धि  कितनी  हुई  है
 ?

 मंत्री  पं०  ato  :  द्वितीय  पं  चवर्षीय  योजना-काल  में  लौंग  पर

 दारचीनी  की  खेती  में  द्धि  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गयी  है  :

 (१)  निम्नलिखित  दो  राज्यों  में  ३  वर्ष  के  लिये  उत्पादकों  को  अच्छे  बीज  देने  के  लिये  कौर

 उत्पादन  करने  के  लिये  नसं
 री

 स्थापित  करने  के  स्याल  से  विकास  योजनायें  मंजूर

 की  गयी
 हैं

 :

 राज्य  का  नाम  मंजूर  की  गयी  बन  राशि
 चालू  करने  की

 नसरी  का  स्थान

 तारीख
 oe

 केरल  १,  ४०,०००  रुपे  १  3-¥-YKE  (१)  कोटा

 (3)  थालीपराम्बा

 मसूर  २२,९९०  रुपये  १४५-११-६०  चीनी

 कज  में
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 (२)  मद्रास राज्य  में  कुल  १.  ०५  लाख  रुपये  की  लागत  से  वर्ष  geyy TAAL BT में  मंजूर  की
 गयी

 एक  अनुसन्धान  योजना  जारी  है  ।  इस  योजना  का  उद्देश्य  फसलों  की  खेती  में  सुधार

 करना है  ।  यह  योजना  केन्द्र  की  पुरी  वित्तीय  सहायता  पर  १०  वर्षों तक  चलेगी  |

 at

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  फसलों  के  अधीन  लगभग  १००  एकड़  का  नया

 क्षेत्र  शामिल  करने  का  watt  है  ।

 मद्रास  में  मत्स्य  पालन

 1४७९.  शी  पाटेकर  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  राज्य  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  aa  तक  मत्स्यपालन  के  विकास  के  लिये

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  है  ;  कौर

 यह  धन  किस  योजना पर  खर्चे  किया गया  है  ?

 उपमंत्री  मो०  च०  :  ex.  १४  लाख  अपरा नथ  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट

 १,  संख्या  ७८]

 हिमाचल  प्रदेश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 Peso,  थी  हेम  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 खोले गये  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  पंजाब  की  पहाड़ियों  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  खोले  गये

 स्वास्थ्य  मंत्री  (att  :

 २६  ।

 उत्तर  रेलवे  में  स्टेशनों  पर  पानी  ठण्डा  करने  की  मदीने

 1४८१.  श्री  रामकृष्ण  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEKO-F2  में  उत्तर  रेलवे  के  कितने  स्टेशनों  पर  कभी तक  पानी  ठण्डा  करने  की

 wart  लगायी गयी  है  ;  कौर

 १९६१-६२  में  कितने  स्टेशनों  पर  ये  मशीनें  लगायी  जायेंगी ?

 रेलवे  उपमंत्री  meat
 ४  ।

 किसी  पर  भी  नहीं  ।

 तुंगभद्रा  उच्च  स्तर  नहर

 fea.  श्री  रामी  रेड्डी  क्या  सिचाई  ate  चके  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  तुंगभद्रा  उच्च-स्तर  नहर  की  प्रथम  प्रावस्था  के  लिये

 कितनी  राशि  आवंटित  की  गयी
 है  ;

 नल
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 परियोजना  का  frTATy—=pTA  कब  तक  पूरा  हो  कौर

 १९६१-६२  के  लिये
 क्या  व्यवस्था

 की  गयी
 है

 ?

 श्र  विद्युत  उपमंत्री  :
 राशि  order  के  प्रदान

 को  aa  तक

 तय  नहीं  किया  गया  है  ।  मामला  wal  योजना  शभ्रायोग  के  विचाराधीन  है  |

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  |

 इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  व्यवस्था  नहीं
 की

 गयी  है
 ।

 मामला  कभी  योजना  प्रयोग

 के  विचाराधीन  है  ।

 उपरि  fate  परियोजना

 tesa.  श्री  रामी  रेड्डी  क्या  सिचाई  ake  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  श्रीनगर  प्रदेश  की  उपरि  सिलेरू  परियोजना  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गयी  है

 क्या  इस
 परियोजन

 का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है

 क्या  इस  परियोजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  कोई  प्रावस्थाबद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित

 किया  गया  है  ;

 परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  भरायेगी  ;

 १९६०-६१  कौर  PERI—KR  के  लिये  की  गयी  व्यवस्था  ;

 उससे  कितनी  बिजली  tar  की  जा  सकेगी  ;

 प्रति  किलो  कितनी  लागत  कौर

 पूंजी  पर  कितना  लाभ  होगा ?

 site  उपमंत्री  :  ak  परियोजना  के  लिये

 प्रभी  तक  औपचारिक  रूप  से  मंजूरी  नहीं  दी  गयी  है  परन्तु  राज्य  सरकार  को  उस  परियोजना  की

 प्रावस्था  १  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक कार्य  करने का  प्राधिकार दे  दिया  गया  है  |

 उस  परियोजना  को  दो  प्रावस्थाश्ों  में  पूरा  करने  का  विचार है  ।  वर्तमान  कार्यक्रम  के

 अनुसार  प्रावस्था  के  १९६५-६६  में  पूरा  होने  की  ्राशा है है  |

 योजना  झ्रायोग
 की  सिचाई  बाढ़  नियंत्रण  शर  विद्युत  परियोजना  सम्बन्धी  परामर्शदात्री

 समिति  द्वारा  संशोधित
 की

 ग  "  परियोजना  रिपोर्ट  के  भ्रनुसार  प्रथम  प्रावस्था  पर  ८९४५.  ५८  लाख

 रुपयों  की  लागत  करायेगी  |

 में  ER. VY  लाख  रुपये  |

 १९६१-६२  में  २  करोड़  रुपये  ।

 प्रावस्था  १  के  अधीन  १२०,०००  किलोवाट  |

 परामशं  दात्री  समिति  द्वारा  संशोधित  रिपोर्ट  के  अनुसार  ४८०  रुपये  |

 परियोजना  रिपोर्ट  के  अ्रनुसार  aren  है  कि  कार्य  प्रारम्भ  हो  जाने  पर  तीसरे
 वर्ष  के

 ग्रस्त
 तक  १०

 प्रतिशत  लाभ  होगा  |

 faa  प्रंग्रेज़ी
 में
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 राजस्थान में  वन  विकास

 15४,  श्री  प्राकार  लाल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEYE-Fo

 कौर  १६६०-६१  में  वन  विकास के  लिये  राजस्थान  सरकार  को  कितनी  रा  दि  ara  fea  की  ययी  है  ?

 किसी  मंत्री  उठ  का  :  PEYE—Fo  ज़रार
 में  वन

 योजना

 के  लिये  राजस्थान  राज्य  को  निम्नलिखित  रा  दियां  भ्रावं  टित  की  गयी  हैं  :---

 qq  ऋण  अनुदान  कुल

 et  कय  es  Se  बध  न  ल  a  अगल

 —

 REXE-Fo  Pv .R  लाख  रुपये  20.0  ४१  लाख  रुपये  २४५. १३  लाख  रुपये

 vg  लाख  रुपये  २७.  ०५  लाख  रुपये ७.
 न  लाख  रुपये

 उक्त  राशियों  में  पूरी  गीत  वित्तीय  प्रक्रिया  के  अनुसार  वन  रोपण  तथा  भूमि  परीक्षण

 दोनों  प्रकार  की  योजनाकारों  की  राशियां  सम्मिलित  हैं  ।

 पश्चिम  रेलवे  म  डाके

 1४८५.  श्री  श्रीलंका  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९६०  में  पश्चिम  रेलवे  में  कितने  डाके  पड़े  थे  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  भ्र परा धी  पकड़  गये  हें  ;  झ्र ौर

 इन  अपराधों  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी
 है

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  चार  ।

 एक  ।

 qv  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कार्यवाहियां  की  गयी

 (१)  श्राउइ्यक  रात्रि  गाड़ियों  पर  उपनगरीय  सेक्टरों  में  सदस्य  पुलिस  के  कौर  पुलिस

 तथा  रेलवे  पुलिस  बल  के  कर्मचा  रियों  को  सादे  कपड़ों  में  तैनात  कर  दिया  जाता  है  ;

 (२)  पुलिस  ate  रेलवे  सं  रक्षण  बल  के  कर्मचारी  सभी  महत्वपूर्ण  तथा  जंक्शन  स्टेशनों  पर

 नज़र  रखते

 (३)  रेलवे के  कमरों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी उपकरण  लगा  दिये  गये  हें  ताकि  वनाधिकारी

 व्यक्ति  रेलवे  के  कमरों  में  प्रवेश  न  कर  सकें  ;

 (४)  गाड़ियों  में  अपराधियों को  पकड़ने  के  लिये  पुलिस  अफसरों  तथा  तमंचा  रियों  द्वारा

 अचानक छापे  मारे  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  तथा  भांडागार  ats  द्वारा  राजस्थान  को  सहायता

 1४८६.  श्री  औंकार  लाल
 :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  गोदाम  बनाने  के  लिये  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 तथा  भांडागार  द्वारा  राजस्थान  की  कृषि  ऋण  सहकारी  समितियों  तथा  सहकारी  विपणन  afa-

 तियों  को  सहायता  देने  के  लिये  राजस्थान  सरकार  को  कितना  अनुदान  दिया  गया  था
 ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राजस्थान  सरकार  ने  उसमें  से  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया है  ;

 ये  गोदाम उस  में  कहां  कहां  पर  बनाये  गये  हैं
 ?

 विकास  तथा  सहकार  उप-मंत्री  ब०  सू०  :  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  काल  में  गोदाम  बनाने  के  लिये  कृषि  ऋण  सहकारी  समितियों  तथा  सहकारी  विपणन

 समितियों  को  सहायता  देने  के  लिये  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  तथा  भांडागार  बोड़ें  ने  कुल  ४.  १०

 लाख  रुपयों  का  अनुदान  मंजूर  किया  था
 ।

 में  ने  इसके  लिये  १  .  €  १  लाख  रुपयों

 की  व्यवस्था  की  थी  are  यह  राशि  तिमाही  किस्तों  में  दी  जा  रही  है  ।  भ्र भी  तक  तीन  किस्तें  दी  जा

 चुकी  हैं  ate  अन्तिम  किस्त  १९६१  में  दी  जायेगी ।

 यह  ज्ञात  हुजरा  है  कि  कुल  ४.  १०  लाख  रुपयों  में  से  उस  राज्य  सरकार ने  ४  ०७  लाख

 रुपयों  का  उपयोग  कर  लिया  है  ।

 SIS4
 2६-21 2  सरकार च  च्  से  द दे देव दिए 14 क ३ पान यर  sy

 गई  है  प्र  शीघ्र  ही  उसे  सभा-पटल पर  रख  दिया

 जायेगा  ।

 राजस्थान म

 ay

 तारे  घर

 श्री  ग्राहकों  लाल  :
 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  जिलावार  कितने  तारघर  हैं  ;

 क्या  सरकार  १९६१-६२  में  जिलावार  इन  तार  घरों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  विचार

 (7)  यदि  तो  वे  कहां  कहां  पर  स्थापित किये  जायेंगे  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री
 राज

 :  से  .  ब्योरा

 संलग्न  विवरण
 में  दिया गया  है

 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  98]

 चय

 राजस्थान में  पुल

 थी  आकार  लाल
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजस्थान  में  कितने  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  मंजूरी दी  गई

 ये  पुल  किन  किन  स्थानों  पर  तैयार  किये  जायेंगे  ;
 are

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 (  इन  gal  पर  लगभग  कितना  खर्चे
 aaa

 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  से
 (7)  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  कितने  पुल  मंजूर

 किये  गये  हैं  कौर  वे  कहां  कहां  बनाये  जायेंगे  और  उन  पर  लगभग  कितना खच  करायेगा  ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ८०]

 देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस  में  कंडक्टर  गाड

 1४५९.  श्री  श्रोंकार  लाल
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  की  बम्बई  से  देहरादून के  बीच  चलने  वाली  देहरादून

 एक्सप्रेस  के  लिये  एक  कंडक्टर  गाडे  नियुक्त  करने  की  कोई  प्रस्थापना है  ;
 कौर

 यदि  तो  उसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 रेलवे  उप-मंत्री शाहनवाज  :  देहरादून  एक्सप्रेस  में  कंडक्टर

 गार्ड  नियुक्त  करने  की  प्रत् था पता  पर  HR  समय  पहले  पश्चिम  रेलवे  द्वारा  विचार  किया  गया  था

 sre  उसने  ag  निर्णय  किया है  कि  मितव्ययता की  दृष्टि  से  इसे  फिलहाल छोड़  दिया  जाये  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुतुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कर्मचारी

 1४९०.  श्री  आकार  लाल  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पर्चम  रेलवे  के  कोटा  डिवीजन  में  इस  समय  दूसरे ak  तीसरे  दर्ज  के

 चोरियों  में  अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  व्यक्ति  हैं  ;

 उस
 डिवीजन

 में
 १९५८

 Raq
 में

 दुसरे  कौर  तीसरे  दर्जों  के
 कि

 तने  कुल
 कर्मचारियों को  पदोन्नत  किया  गया  था  ;  4 &

 उत  में  से  कितने  कम
 वारी  ग्र तु सूचित  जातियों  a  श्रतुसुचित  ख़ादिम  जातियों  से

 सम्बन्ध  रखते हैं

 aaraqgfas  जातियों  तथा  म्रतुसुचित  ब्राजील  जातियों  के  अत्यंत में  से  रिक्त  स्थानों

 को  भरने  के  लिये  नये  '  कर्मचारियों  को  पदोन्नत  करने  का  कोई  विचार  कौर

 (=)  यदि  तो  ये  पदोन्नतियों कब  तक  कर  दी  जायेंगी ?

 अंग्रेजी  में
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 रेलवे  उप-त्री  शाहनवाज

 भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियां
 क भअ्रनस ,चत ऋ ह ६ चत

 जातियां

 पहला  रजा  शून्य  शून्य

 दूसरा  दर्जा  शून्य  द्न्य

 तीसरा  दर्जा  RAC)  ink

 १९५८  १९६०

 *पहला  दर्जा  शून्य  द्न्य

 तन्य  द्न्य *
 दूसरा  दर्जा

 तीसरा  दर्जा  VY  १२२

 रसूमात चित  जा  तियां  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 पद  eKo  ays  2Ego

 द्न्य  शुन्य पहला  दर्जा  ध्  शून्य  शुन्य

 दूसरा दल  द्न्य
 लक  ह  ५...

 शून्य  शून्य  द्न्य
 |

 तीसरा  दर्जा  <&  १९  प्र

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 afar  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर

 1४९१.  श्री  औंकार  लाल  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पर्चम  रेलवे  डिवीजन  में  राजस्थान  में  इस  समय  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  रेलवे

 क्वार्टरों की  कितनी  कमी  है  ;
 कौर

 रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  रहने  की  सम्पूर्ण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 १रेलवे-उप  मंत्री  शाहनवाज़  :  तमंचा  रियों  के  लिये  waves  के  सम्बन्ध  में

 जानकारी  राज्य-वार  प्रपितु  रेलवे-वार  रखी  जाती  ३१-३-६०  को  पर्दिचम  रेलवे में  कुल

 2X9, FX  कर्मचारी  थे  शर  ५८,०६४  को  मकान  दिये  जा  चुके  थे  ।  इस  प्रकार से  2 8-R-fRo

 को  पश्चिम  रेलवे  में  €,२५७  क्वार्टरों  की  कमी  थी  ।

 रेलवे  की  इच्छा  यह  है  कि  उन  सभी  भ्रावद्यंक.कर्मचा  रियों  को  क्वार्टर  दिये  जायें  जिन्हें

 दिन  रात  किसी  भी  समय  पर  लप  सूचना  पर  काम
 पर

 बुलाया  जा  सकता  है  ।  विशेषतया  उन  क्षेत्रों

 में  ऐसी  व्यवस्था  की  जाये  जहां  मकान  झ्रासानी  से  नहीं  मिल  सकते  हैं  ।  इस  बात  को  घ्यान
 में

 रखते  हुए  कर्मचारियों के  क्वार्टरों  के  लिये  झ्रावंटित की  गयी  राशि  में  से  प्रति वर्ष  क्वाटर  बनवाने

 का  यत्न  किया  जा  रहा  है  ।  tema  कर्मचारियों  को  क्वार्टर  तभी  झ्रावंटित

 fea  जाते  हें  जब  कि  श्रावक  कर्मचारियों को  उनकी  जरूरत नहीं  होती  |

 +किसी  भी  डिवीजन  के  लिये  पहले  कौर  दूसरे  दर्ज  के  लिये  Terataat  भ्रमण-अलग  नहीं  की

 जातीं  |

 मूल  ग्रंग्रेजी  में
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 डाक  तथा  तार  विभाग  के  विभागातिरिक्त कर्मचारी

 |  श्री  भक्त  दर्शन

 |  श्री  दी०  चे  फार्मा

 श्री उस्मान act  at

 श्री  रामेश्वर

 श्री  राम  कृष्ण गीत

 श्री  बि ०  च०

 थी  Fo  गोपालन

 |  श्री  मे०
 क०  कुमारन

 SER  श्री  वॉरियर

 |  gare

 श्री  कौडियाल

 शी  श्रीधर

 श्री  वाजपेयी

 श्री  सुधार

 श्री  पांगरकर

 श्री | ह

 श्री  मुहम्मद  इलियास

 श्री  कुम्हार

 कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  २३  १९६०  को  टेबल पर  चले  गये  विवरण के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक-तार  विभाग  के  विभागातिरिक्त  कर्मचारियों  के  बारे  में  नियुक्त की
 गई  समिति

 की  सिफारिशों  पर  जो  निर्णय  किये  गये  थे  उन्हें  कार्यान्वित  करने की  fea  में  अरब  तक  कया  प्रगति

 हुई है  ar

 जो  famfet va उस  समय  तक  अनिर्णीत  थीं  उनके  बारे  में  क्या  निर्णय किये  गये  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 :  (=)  समिति की

 र्र्शों  पर  सरकार  के  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाने  के  विषय  में  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों को  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 इनकी  ait  जांच  की  जा  रही  जितना  शीघ्र  संभव  हो  सकेगा  उन्हें  रहती रूप

 दे  दिया  जायेगा
 |

 ग्वालियर  शिवपुरी  लाइन

 ez.  प्रकादावीर  शास्त्री  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  ग्वालियर-शिवपुरी  लाइन  से  कोई  विशेष  श्राय  सरकार  कोਂ  नहीं

 हो  रही है  ;



 ५  १८८२  RQ

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  बनाने  के  सम्बन्ध में  विचार  कर

 हूँ  ;

 क्या  ऐसी
 भी  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन है  जिसमें  प्रस्तावित  गुना-उज्जैन

 रेलवे  लाइन  को  शिवपुरी  से  मिला  दिया  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  कया  तृतीय  पंच-वर्षीय  योजना-काल  में  यह  कार्य  सम्पन्न  हो  सकेगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 उठ

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  ।

 मध्यवर्ती  पतन

 Teer,
 S  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 हन

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १८  १९६०  के  तारांकित प्रदान  संख्या  २२२  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बोले  की  सिफ़ारिशों  की  दृष्टि  से  मध्यवर्ती  पत्तन

 विकास  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  ak

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या है  ?

 परिवहन  तथा  सवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  शर  .  भारत

 सरकार  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  छोटे  पत्तनों  के  विकास  के  निम्नलिखित  व्यवस्थाएं
 के की  ठ

 का

 (१)  मध्यवर्ती पत्तन  विकास  समिति  द्वारा  मध्यवर्ती पत्तनों  के

 सामान्य  विकास  के  लिये  सुझाये  गये  कार्यों  के  लिये  ELV. VG

 (२)  अरन्य  छोटे  पत्तनों  के  लिये  अत्यावश्यक  विकास  कार्यों  के

 लिये  ०0 Re

 (३)  ड्रेसर-कम-सर्वे  लांच  पुल  २४५०  0090

 (४)  पांडिचेरी  के  लिये  विकास  कार्य  २१  २५

 ( 4)  लक्का दीव  द्वीपों  में  पत्तनों  के  लिये  विकास  कार्य  Yo

 (६)  म्रन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीपों  के  पत्तनों  के  विकास  कार्य  .  २  4S

 (७)  मंगलौर  ate  सेतुसमुद्रम  परियोजना  के  सम्बन्ध  में

 Yo  00 ब्योरेवार  जांच  करना  डिजाइन  बनाना

 कुल  LOC’. GR

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मध्यवर्ती  पसन  विकास  समिति  की  रिपोर्ट  पर  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  द्वारा  ११

 १९६०  को  नई  दिल्ली  में  हुई  एक  बैठक  में  विचार  किया  गया  था  ।  बोर्ड  ने  उक्त  कार्यक्रम  समर्थन

 कर  दिया  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त  ate  ने  निम्नलिखिये  सिफारिशें  at  की  हैं
 :---

 (१)  जैसेकि  मध्यवर्ती  पत्तन  विकास  समिति  ने  सिफारिश  की  है  टूटीको  रिन  कौर  मंगलोर

 को  इस  दृष्टि  से  विकसित  किया  जाये  कि  वे  पत्तन  at  मौसमों  में  काम  झरा  सकें

 कौर  गहरे  कि  वाले  जहाज  वहां  सकें  ।  इस  कार्य  के  लिये  पर्याप्त राशि

 उपलब्ध की  जाये  ।

 २)  रत्नगिरि  के  वर्तमान  स्थान  पर  एकਂ  हल्के  प्रकार  का  नौधाट  बनाने  के  स्थान  पर

 भिरया  खाड़ी  में  एक  छोटे  एक  छोटे  नौघाट  का  निर्माण  किया

 जाये  और  इस  के  लिये  पचास  लाख  रुपयें  की  व्यवस्था  की  जाये  क्षेत्र  में

 २४५  लाख  रुपये  भर  राज्य  क्षेत्र  में  १५  लाख  |

 (३)  पोरबन्दर  पत्तन  के  सम्बन्ध  में  परिवहन  सम्बन्धी  आ्रांकड़ों  पर  परिवहन  विभाग

 द्वारा  विचार  किया  जाये  ate  यदि  यह  पाया  जाये  कि  पांच  वर्षों  में  ५  लाख

 टन  का  यातायात झा  तो  पोरबन्दर  को  सभी  मौसमों  के  लिये  एक  गहरे
 पत्तन

 के  रूप  में  विकसित  करने  के  कार्य  को  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने

 के  प्रदान  पर  विचार  किया  जायें  ।

 ats  की  उक्त  सिफ़ारिशों  पर  परिवहन  योजना  आयोग  ate  सम्बन्धित राज्य

 सरकारों  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 वन  श्रनसन्घान  =  देहरादून

 1४९४५
 श्रीराम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  भक्त  दंदान

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १८  PreK  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २३०  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वन  भ्र तु संधान  देहरादून को  विश्वविद्यालय  बना

 देने  के  प्रश्न  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है
 ?

 विश्वविद्यालय भ्रायोग  जिसे यह कृषि  मंत्री  डा०  ao  वेदामुख ) च्छ

 wet  सौंपा  गया  पर  सुझाव  दिया  है  कि  वन  भ्रनुसंघान  संस्था  के  सीमित  क्षेत्र  को  ध्यान में  रखते

 हुए  यदि  इस  संस्था  को  अपनी  डिग्रियां  देने  की  अनुमति  देनी  है  तो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 अधिनियम  की  धारा  ३  के  अ्रधीन  इसे  विश्वविद्यालय  बना  देने  की  यह  कार्य  विधान  के  द्वारा

 किया  जाना  चाहिये
 ।

 इस  के  लिये  विधान  बनाने  का  प्रश्न  इस  समय  विचाराधीन  है
 |

 सुलतानपुर में  कच्चा

 S  श्री  राम  कृष्ण  गीत
 1४९६

 Lat  पांगरकर

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १८  RKO  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  २३७  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विशेषज्ञ  समिति  ने  सुलतानपुर  में  बड़े  कच्चे  के  समान  अन्य  क्षेत्रों  में  भी

 बैसे  ही  कुएं  बनाने  का  प्रयोग  करने
 की

 सिफारिश
 की

 है  ;

 मल  wat  में
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कवि  उपमंत्री  सो०  व०  नहीं  ;  समिति  की  उप पत्तियों  से

 यह  ज्ञात  हमारा  है  इस  योजना  के  Als  जिस  प्रकार  के  कच्चे  की  पर स्थापना उन  पर  प्रारम्भ

 में  बहुत  श्रमिक  धन  खर्च  होता  है  we  फिर  श्रावर्तक  खर्च  भी  बहुत  अधिकਂ  होता है  कौर  इसलिये

 योजना  पोषणਂ  आघार  पर  नहीं  चल  सकती  ।  क्योंकि  की  व्यवस्था  श्राथिक  दुष्टि

 से  अधिक  लाभप्रद  इसलिये  उक्त  योजना  को  केवल  उन्हीं  क्षेत्रों  तक  सीमित  रखा  जाये  जहां

 नलकपों  के  द्वारा  भूमिगत  पानी  का  प्रतीक  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  कौर  जो  क्षेत्र  पथरीला

 भूमि  से  विमुक्त  हैं  ताकि  वहां  बड़े  बड़े  सिचाई  कूपनों  के  लिये  आवश्यक  गहरी  खुदाई  की  जा  सके  ।

 भारत  सरकार  ने  समिति  की  उपपत्तियों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 we  क्षेत्र  में  बिजली

 1४९७.  श्री  राम  क्षण  गुप्त  :  कया  सिचाई  कौर  faq  मंत्री  १८  १९६०  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ३४३  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 कया  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  के  लेह  क्षेत्र  में  जलविद्युत  पैदा  करने  कीਂ  संभावनाएं

 के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या
 ?

 और  विद्या  उपमंत्री  :  हां  ।

 लेह  के  निकट  खरडुंगनाला  तथा  फिंगनाला--ये  दो
 नाले  छोटी  जल विद्युत्  योजनाओं  के

 लिये  उपयुक्त  पाये  गये  हैं
 ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  से  कहा  गया  है  कि
 वह  इन  दो  चश्मों  का

 मापन  शुरू  कर  दें  ताकि  विद्युत  विकास  परियोजनाएं  तयार  की  जा  सकें  ।

 परिवार  नियोजन

 1४६९८.  श्री राम  कृष्ण  गुप्त  :  बया  स्वास्थ्य  मंत्री  १८  १९६६०  के  अतारांकित  म्रद्नत

 संख्या  dy  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राजस्थान  में  जसमेर  के  एक  ग्रामवासी  द्वारा  संतति  निरोध  के  लिये

 खोजी  गई  औषधि  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  का  परीक्षण  कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  के  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  नहीं  ।  निर्माता  से  इस  औषधि  के

 विस्तृत  ब्योरों  के  बारे  में  पूछा  गया  है  का  उत्तर  भ्र भी
 तक

 प्राप्त  नहीं  हुमा  है
 ।

 गौर

 ———  उत्पत्र
 महीं

 हैंगे
 ।

 frat  भ्रंग्रेज़ी

 2063  (Ai)
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 वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन

 1४६९.  श्री दी  do  शर्मा  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  क्रियान्विति  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  के  कब  तक  पूर्ण  रूपेण  क्रियान्वित  होने  की  संभावना  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज
 तथा

 शोधित  वेतन  क्रमों  में
 कर्मचारियों

 के  मूल  वेतन  को  निश्चित  करने  तथा  जुलाई  pey™  से  ले  कर  आगे  तक  की  दी  जाने  वाली  बकाया

 राशि  के  भुगतान  का  काम  पुरा  होने  वाला  है  प्रौढ़  ३१  मार्च  १९६१  तक  पुरा  होने  की  है
 ।

 प्रायः  उन  सभी  मामलों  के  बारे  में  जिन  के  बारे  में  सरकार  ने  निर्णयों  की  घोषणा

 ३०  नवम्बर  See MIX 2 WET २  १९६०  को  संसद  में  की  पहले  ही  जारी  कर  दिये  गये  हैं
 |

 उपरोक्त  बातों  के  पर्वत  दूरस्थ  स्थानों  के  वाहन  चतुर्थ  श्रेणी

 कर्मचारियों  से  बिन  किराया  क्वार्टरों  की  रियायत  मकान  भत्ता  का  काम  के  घंटों के

 लिये  कमंचारियों के  वर्गीकरण  का  पुनरीक्षण  शादी  के  बारे  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आदेश  हूं

 जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 आयोग  की  कुछ  सिफारिशें  भ्र भी  सरकार
 के  विचाराधीन  हैं  शौर  यथाशीघ्र  आवश्यक  रादेश

 जारी  करने  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्त  किया  जा  रहा  है  ।

 made  का  प्रत्या स्मरण  (fewer)  पाठ्यक्रम

 श्री म०  ला०  हियेवी
 Xoo.

 ‘Lait
 cat

 FAT  स्वास्थ्य  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  द्वारा  ह. ७  चिकित्सा  पद्धति  के  स्नातकों के  लिये  प्रस्तावित

 पैथिक  चिकित्सा  पद्धति  का  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  कब  से  चालू  किया  जायेगा  ;

 इस  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  में  आयुर्वेद  के  स्नातकों  को  किस-किस  विषय  में  प्रशिक्षित

 किया  पाठ्यक्रम  कितने  समय  का  कौर  क्या  उपाधि  दिक्षा  प्राप्त  स्नातकों  को  दी

 जायेगी  ;

 इस  प्रत्या स्मरण पाठ्यक्रम  के  कितने  केन्द्रों  के  किन-किन  राज्यों  में  खोले  जाने  की

 संभावना  है  प्रत्येक  केन्द्र  में  कितने  स्नातक  शिक्षा  ग्रहण  कर  सकेंगे

 इस  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  पर  होने  वाले  व्यय  में  कौन-कौन  सरकारें  कितना-कितना

 भ्र

 कया  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  योजना  का  ब्यौरा  बताने  वाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वास्थ्य  मंत्री  झ्रायुर्वेदिक  स्नातकों  के  लिये  एलोपैथिक  चिकित्सा

 पद्धति  का  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  चलाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  |

 ये  wet  नहीं  उठते  ।

 चिनत्ती  विज्ञान की  अखिल  भारतीय  संस्था

 THO  थी  Ao  प०  नायर  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चिकित्सा  विज्ञान  at  अखिल  भारतीय  नई  दिल्ली  ३१  ReKo

 को  स्नातकोत्तर  लोग  किन  विशिष्ट  विषयों  पर  च्  काय  कर  रहे  थे  ;  शरीर

 इस  संस्था  के  कार्य  प्रारम्भ  करने  से  ले  कर  उपरोक्त  तिथि  तक  स्नातकोत्तर  लोगों  ने

 किन  विषयों  में  भ्रनुसंघान  कार्य  पूरा  कर  लिया  था
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुचना  परिशिष्ट  में  दी  गई  है
 ।  [ag

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  oI]

 सुचना  परिशिष्ट में  दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]

 केरल  नगरीय जल  संभरण

 pat  कौडियाल
 1५०२. '

 धरो  वॉरियर

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  दूसरी  योजना  में  केरल  में  नगरीय  जल  संभरण  के  लिये  वहां  की  सरकार  को

 केन्द्र  की  झर  से  कोई  सहायता  दी  गई  है

 कितनी  सहायता  दी  गई  है  ate  किस  रूप  ह

 किन  योजनाओं  के  लिये  सहायता  दी  गई  है  ;  भर

 योजनाओं  की  क्रियान्विति  में  अरब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 हां  ।

 दूसरी  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  राष्ट्रीय  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  कार्यक्रम

 के  अ्रन्तगंत  अ्रनुमोदित  नगरीय  जल  संभरण  तथा  नाली  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिये  केरल

 सरकार  को  २१८  लाख  रुपये  की  ऋण  सहायता  दी  गई  है  ।

 (7)  .  नगरीय  जल  संभरण  योजनाश्रों  सम्बन्धी  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण

 संलग्न है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ८२]

 मूल  ५  में
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 हिमाचल  sta  में  शिकार  के  लिये  लाइसेंस

 भ्ण्रे  श्री  पद्य  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०  में  हिमाचल  प्रदेश  में  शिकार  के  लिये  कितने  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ;

 इसी  श्रवंधि  में  अवैध  रूप  से  शिकार  करते  हुए  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  ai  दण्डित

 हुए ;  श्र

 कर्मचारी थे  ?
 अवैध  शौर  बिना  लाइसेंस  शिकार  खेलते  हुए  पकड़े  गये  अपराधियों  में  कितने

 सरकारी

 कृषि  उप  मंत्री  मो०  वू०  :  १४४५  ।

 weer  रूप  से  शिकार  करने  के  ८२  मामलों  का  पता  लगा  है  जिन  में  से  तीन  मामलों

 में  मुकदमे  चलाये  गये
 ।  te  मामलों  का  सुलहनामा  किया  गया  शौर  २०  मामलों  की  जांच  की  जा

 रही  है
 ।  तीन  मुकदमों  में  से  एक  को  दोषित  साबित  किया  गया  कौर  दो  की  रिहाई हो  गई  ।

 १२  मामलों का  पता  लगा  I

 हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटक  सुविधायें

 yo¥,  श्री  पद्म  देव  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 वर्ष  PEGO—|L  में  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने  पर्यटकों  की  सुविधा  केਂ  लिये  क्या

 कुछ  we

 उस  पर  कितना  व्यय  ह  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज

 पानी  को  सराय  को  सुधार  कर  नया  बनाया  गया  ।  चम्बा  में  मणि  महेश  के  तीरथ  यात्रियों  की  सुविधा

 के  लिये  खाद्यान्न  व  इंधन  खरीदने  के  लिये  सहायता  दी  गयी  ।  जन  विभाग  मौर  सरकारी  निर्माण

 विभाग  के  विभिन्न  विश्वास  गृहों  में  रेडियो  तथा  फर्नीचर  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |  पर्यटकों  में  जाड़े

 के  खेलों  का  प्रचार  करने  के  लिये  स्की-उपस्कर
 )

 खरीदे  जा  रहे  हैं  ।  यात्रियों  को

 टन  सम्बन्धी  सुचना  देने  के  लिये  एक  पुस्तिका  छापी  जा  रही  हैं  ।

 ३५,०००  रुपये  |

 हिमाचल  प्रदेश  जाने  वाले  प्यारे

 yoy.  श्री  पद्म  देव  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तगंत  हिमाचल  प्रदेश  सरकार
 ने  रिवालसर

 मण्डी  )  के  सुधार  की  दिशा में  क्या  काम  किया  ate  उसਂ  कार्य  पर  कितनी  धन  राशि  व्यय  र थ

 ad  re Re  में  इस  तिरे-स्थान  पर  कितने  पर्यटक  गये
 ?
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  नहाने के  घाटो  में

 सूधार  किया  गया  है  गौर  यहां  से  मलबा  निकाला  जा  चुका  है
 |

 रेस्ट  हाउस  बढ़ा  दिया  गया  है  कौर  उसके

 दो  सेटों  में  सैनीटोरी  फिज़िक्स  की  जा  रही है  ।  झील के  चारों  प्रो  र  एक  भित्ति  बनायी  गयी है  ।  इन  कामों

 पर  YY,  Vo  रुपये  खर्चे  किये  गये  |

 झील  देखने  के  लिये  कराने  वालों  के  झ्रांकड़े  नहीं  रखे  जातें  हैं  परन्तु  श्रनुंमान  है  कि  यहां

 लगभग  २५  हजार  यात्री  ये  होंगे  |

 हिमाचल प्रदेश  में  बोस्टन  कूल

 Yok  श्री  पद्म  देव  :  क्यां  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  हिमाचल  प्रदेश
 के

 जिला  कनौर
 में  बजट  कूल  का  निर्माण  कब  से  आरम्भ  हुमा  है  ;

 इस  कूल  पर  कभी  तक  कुल  कितना  व्यय  हो  चुका  है  are  कितनी  घन  राशि  इसकी  पूरी

 के
 हेतु  निर्धारित  की  गई  ate

 इस  कूल  से  कितनी  भूमि  में  सिंचाई  होगी  ?

 कृषि  उपमंत्री  मो०  वें०
 इस  कूल  का  सही  नाम  बॉक्स  कल  है  जिसके

 बनाने  का  काम  सन्‌  PEYN-VE  में  किया  गया था  |

 PERO  तक  इस  पर  कुल  १,१०,८३१  रुपये  खर्च  किये  गये  ae  इसको  पूरा

 करने  के  लिये  श्रमी  २,६४,८०९  रुपये  की  ज़रूरत  है  ।

 ३,०००  एकड़  ।

 श्रायुवेदिक  औषधियों  का  निर्यात

 Yow.  शी  प्रकादावीर  शास्त्री  :  कया  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  से  आयुर्वेदिक  जड़ी-बूटियों  के  निर्यात  की  कोई  योजना  dare  की  गई

 क्या  कुछ  रेलवे दिक  औषघियां  ae  भी  विदेशों  को  भेजी  जाती  हैं  ;

 कौर

 क्या  सरकार  ने  झ्रायुवेंदिक  जड़ी-बूटियों  की  खोज  के  लिये  भी  कोई  कार्यक्रम  बनाया

 श्रायुवें दिक
 ग्रन्थों  में  जिन  जड़ी-बूटियों  का  वर्णन  है  उनमें  से अरब  तक  कितनों  का  पता

 लगाया जा  सका  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  जी  नहीं ।

 जी  at

 शौर  जड़ी-बेटियों  के  सर्वेक्षण  की  एक  योजना  परीक्षणाधीन  है  ।
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 कलकत्ता  के  समीप  तिब्बती  व्यापार  क्षेत्र

 Tos.
 fat  इन्द्रजीत  गुप्त

 ‘Lat  नारायणन्‌  कुट्टी  सेना  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता के  समीप  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करने  का  सरकार का  कोई

 विचार  सौर

 यदि  तो  इसके  कब  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 उड़ीसा  के  लिये  उर्वरकों  का  आवंटन

 1५०९.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 PEK O-|Q  mate  के  लिये  दिसम्बर  से  लेकर  उड़ीसा  को  कितना  भ्र मोनि यम  सल्फेट

 तथा  wey  उकेरा  आवंटित  किया  गया  कौर

 १९६०-६१  waft  में  १  १९६१  तक  उड़ीसा  को  कुल  कितने  उर्वरक  भेजे

 गयाह ै?

 मंत्री  पं०  दया  :  केवल  Woo  टन  अमोनिया  सल्फेट |

 समूचे  वर्ष  १६६०-६१  की  मांग में  से  १-४-६०  से  १-२-६१  की  अवधि  में  निम्न

 मात्रा  में  step  दिये  गये  थे  :---

 टनों  में  )

 हरमोनिया  सल्फेट  १४,८१२

 कलीम  अमोनियम  नाइट्रेट  oVve

 अमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट  .  2,23

 मुर्गी  पालन  का  विकास

 1५१०.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दूसरी  योजना  में  मुर्गी  पालन  के  विकास  के  लिये  उड़ीसा  को  कोई  राशि  ars  re

 की  गई

 aaa  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  at,  तो  कितनी  राशि  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने
 राज्य

 में  मुर्गी  पालन  के  विकास
 की

 कोई  योजना  पेश  की  हैं  ;

 इस  मामले में  उड़ीसा में  aa  तक  केसी  are  क्या  प्रगति  हुई है
 ?

 fate  उपमंत्री  मो
 ०  दें  ०  कृष्ण प्पा  )

 :  कौर  .
 दूसरी  योजन  में

 afer
 भारतीय

 मुर्गी  पालन  विकास  योजना  के  recta  उड़ीसा  को  €८  लाख  रुपये  की  राशि  अविंटिते  की  गई  थी  ।

 योजना  के  भ्रन्तर्गत  लक्ष्य  कौर  उनको  प्राप्त  करने  के  लिये  अपेक्षित  उपबन्ध  का  अ्रतुमान

 राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  किया  गया  था  ।

 मान  १६६०  तक  १४  के  लक्ष्य  में  से  इस  योजना  के  ग्रन्तगंत  उड़ीसा  में  नौ  मुर्गी  पालन

 विस्तार  एव  विकास  खण्ड  खोले  गये  हैं  ।  इन  खण्डों  में  माचे  १९६०  तक  १.  ८५  लाख  झण्डे  पैदा  किये

 गये  जिनमें  से  ७३६६६  भ्रमरों  का  प्रयोग  प्रजनन  के  लिये  किया  गया  था  |  १७२३  पक्षी  बांटे  गयें

 थे  ।  ४५  व्यक्तियों  को  मुर्गी  पालन  धधे  के  reg  hein  तरी कों  का  प्रशिक्षण  दिया  गया  हैरानी  २१  किसानों

 को  प्रत्येक  को  अपने  मुर्गी  पालन  घरों  के  लिये  तारों  का  जाल  खरीदने  के  लिये  ५०  रुपये  की  म्रथे-सहायता

 दी  गई  है  ।

 क्षेत्रीय  सुपारी  अनुसन्धान  केन्द्र

 1५११.  थ्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूसरी  योजना  में  उड़ीसा  में  स्थापित  किये  गये  क्षेत्रीय  सुपारी  अनुसन्धान  केन्द्र  को

 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  और

 क्या  उड़ीसा  में  वर्तमान  अनुसन्धान  केन्द्र  के  विस्तार  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  ने  प्रस्ताव

 किया है  ?

 कृषि  मंत्री  पं०  ao  जी  हां  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के

 निक  नियंत्रणाधीन  एक  अर वेसर कारी  भारतीय  केन्द्रीय  सुपारी  समिति  ने  सहायता  दी  है  ।

 ५०००  रुपय  |

 नहीं  ।

 1५१२.  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  कया  स्वास्थ्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोढ़  नियन्त्रण  योजना  के  श्रत्तर्गत  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  सरकार

 को  कितनी  राशि  दी  गई  ae

 यह  राशि
 सब

 तक
 उड़ीसा  में  किन  योजनाओं

 पर  खच
 की

 गई  है  ?

 O™ ars  में



 E20  लिखित  उत्तर  शुक्रवार,२४  2ERQ
 १

 स्वास्थ्य  मंत्री  उड़ीसा  सरकार
 ने  दूसरी  योजना के  पहले  चार

 वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय  के  भ्रंश  के  रूप  में  ६  २४  लाख  रुपये  समायोजित  किये हैं  ।  पांचवें  वर्ष

 के  लिये  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  अन्तिम  भुगतान  मंजूरी  दी  उगी  ।

 धन  का  उपयोग  कोढ़  नियन्त्रण  योजन  के  श्रन्तगंत  राज्य  में  श्री  तक  स्थापित

 किये  गये  १५  सहायक  केन्द्र  चलाने  के  लिये  किया  गया  हैं  ।

 रेलगाड़ी  द्वारा  गैंग  की  मृत्यु

 1५१३.  श्री  सुमन  घोष  :
 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ७  RRO  को  या  उसके  are  पास  पूर्व  रेलवे  के  मनकार  शौर  पाराज

 स्टेशनों  के  बीच  डाउन  कोल  फील्ड  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  द्वारा  कुछ  गें  गमन  कुचल  दिये  गये  ;

 यदि  तो  उन  गें गमे नों  की  संख्या  कितनी  है  पर  उनमें  से  कितने  मर  गये  तथा  कितने

 घायल  हुए  ;

 क्या  मृत  श्र  घायल  लोगों  के  परिवारों  को  कोई  प्रतिकर  दिया  गया  है  ;

 वे  किन  परिस्थितियों  में  कुचले  गये  ;

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  कौर

 यदि  तो  किसने  जांच  की  ate  उसने  क्या  निष्कर्ष  निकाला  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  से  ७  १६६०  कोलम

 भग  ६  बज  कर  २३  मिनट  पर  दो  जब  पूर्व  रेलवे  के  बर्दवान-दुर्गापुर  सैक्शन  पर  पाराज  शौर

 मनका  स्टेशनों  के  बीच  डाउन  मेन  लाइन  पर  काम  कर  रहे  तब  ३१०  डाउन  कोल  फील्ड  एक्सप्रेस

 रेलगाड़ी  द्वारा  कुचले  गये  ।  परिणामस्वरूप  दोनों  व्यक्ति
 घायल  हो  गए  श्र  उनमें  से  एक  व्यक्ति  बाद

 में  सर  गया  ।

 सहायक  अफसरों  ने  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  विभागीय  जांच  की  थी  ।

 दुर्घटना  गें
 गनों  की  दुस्साहसपूर्ण  कृति  के  कारण  हुई  |

 मुत  गेंगमैनों  की  विधवा  को  श्रनुग्रहीत  ५००  रुपये  दिये  गये  थे  ।  प्रतिकर  देने  का  मामला  तैयार

 किया  जा  रहा  है  ।

 बाघौली  रेलवे  स्टेशन  के  समीप  रेलवे  दुर्घटना

 1५१४.  श्री  सुमन  घोष  :  क्या  रेलवे  मसनवी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थ्
 ः (  )  क्या  २६  १६६०  को  या  उसके  आसपास

 उत्तर  रेलवे  के  लखनऊ-दशाहजहांपुर

 सैक्शन  पर  बापौली  स्टेशन  के  समीप  एक  दुर्घटना  हुई  थी  ;

 यदि  तो  दुर्घटना  का  कया  कारण  sa  कितने  व्यक्ति  घायल

 रेलवे  को
 कितनी  हानि

 हुई

 मूल  wast  में
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 |  eg  )  क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  ौर

 यदि  तो  किसने  जांच की  है  ate  उत  ने  क्या  frome  निकाला है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  हां  ।  २६-१२-६०  को  बापौली

 स्टेशन  पर  एक  दुर्घटना हुई  थी  जब  परप  सहारनपुर  स्पेशल  मालगाड़ी  का  इंजन  ौर  ११  माल  डिब्बे

 स्टेशन  में  प्रविष्ट  होतें  समय  से  उतर  गए  |

 से  इस  मामले  में  डिवीज़न  के  भ्र धि कारियों  ने  पय  जांच की  थी  ।  जांच

 त
 के  निष्कर्षों  की  जांच  रेलवे  प्रशासन  कर  रहा  है

 ।

 तीन  रेलवे  तमंचा  रियों  को  हल्के  घाव॑  aa  ।  रेलवे  सम्पत्ति  की  होनी  का  १  लाख  रुपये  का

 अनुमान लगाया  गया  है  ।

 में  खाद्यान्नों का  उत्पादन

 FUR.  थी  प्र०  चं०  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झा साम  के  लिये  तीसरी  योजना  के  HATHA  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारण

 तथा  झ्रावश्यक  योजना  शभ्रायोग  द्वारा  कर  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उपमंत्री सो०  कृष्ण प्पा  ) « °  तीसरी  योजना  के  श्रन्तगंत  राज्य  के  लिये

 उत्पादन  का  लक्ष्य  व्यय  अभी  अन्तिम  रूप  से  तयार  नहीं  हए  हैं

 set  उत्पन्न नहीं  होता  |

 कमी  संरक्षण

 1५१६.  श्री  प्र०  चे  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९६०  के  अन्त  में  राज्यों  के  भूमि  संरक्षण
 के  प्रभारी  मंत्रियों  की

 एक  बैठक  भुवनेश्वर में  हुई  थी  ;

 क्या  विभिन्न  राज्यों  की  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  की  गई  भूमि  संरक्षण

 की  पर  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई  थी

 यदि  तो  विभिन्न  योजनाओं  की  लागत  क्या  थी  ;

 इन  योजन भ्र ों की  क्रियान्विति के  लिये  विभिन्न  राज्यों  ts  zl  सोर  से  गदा  wq-

 सहायता  देने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 मंत्री  पृ०
 हां

 ।

 नहीं  ।

 विभिन्न  राज्यों  की  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  भूमि  संरक्षण  योजनायें

 के  लिये  ५८.  १  करोड़  रुपये  का  भ्र स्थायी  aden  करने  का  विचार  है  ।

 wat  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 ast  में
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 atta बन  विज्ञान

 1५१७.  श्री  प्र०  चं०  बढ़ा  :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केन्द्रीय  वन  विज्ञान  ats कीਂ  एक  बठक  हाल  में  भुवनेश्वर  में  हुई  थी  |;

 सर्दी  तो  उसमें  किन-विषयों  की  चर्चा  की  गई  थी  कौर  बोर्ड  ने  क्या  सिफारिशें  की

 थीं  ;  पौर

 उन  पर  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 fate  उपमंत्री  पृ०  ato  :  हां ।

 अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट १,
 झनुवन्व

 संख्या  ८३]

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 बिजली  से  रेल  गाड़ी  चलाया  जाना

 1५१८. श्री
 प्र०  चं०  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दुर्गापुर  भ्र  गोमोह  के  बीच  बिजली  से  रेलगाड़ियां  चलना  शुरू  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  लागत  है  ;

 काम  कब  पुरा  किया  गया  था
 ?

 उपमंत्री  सें०  To  श्र  आसनसोल  से  गोमोह

 तक  के  सेक्शन  पर  बिजलीਂ  से  रेलगाड़ियां  चलना  शुरू  हो  गया  है  ।  १९६१ तक  दुर्गापुर  से

 आसनसोल  तक  के  सेक्शन  पर  भी  बिजली  से  गाड़ियां  चलाये  जाने  क्रि  है  ।

 लगभग  &. 33  करोड़  रुपये  ।.

 खेती  के  श्रौजार

 श्रीधर  ०  चे  बर्रा

 1९१९१  eatery  इला  पालचौघरी  :

 क्या  खाद्य  तथा  श्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तीसरी  योजना  के  भ्रमर  खेतीਂ  के  उ  उत्तम  औजारों  के  उपयोग  को

 लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  योजना  तयार  की  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  ;  प्रौढ़

 योजना  की  लागत  क्या  है
 ?

 छिपी  मंत्री  प०  ao  :
 हां  ।

 तथा
 विवरण  संलग्न

 है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ८४]
 धा  ca
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 रेलवे  के  लिये  ढले  हुए  लोहे  के  स्लीपर

 1५२०.  श्री  स०  Ato  बनर्जी  :
 कया  रेलसे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  मैसेज  हनुमान  गिरिडीह  भी
 रेलवे  को  ढले  हुए  लोहे  के  स्लीपर  सप्लाई

 कर  रहे

 यदि  तो  RRO  में  कितने  स्लीपर  सप्लाई  किये  गये  ;  कौर

 किन  दामों  पर  ?

 रेलवे  उसको  दा हन ताज  :  नहीं  ।

 तथा  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  स्टेशनों  पर  गस  की

 1५२१.  श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  लार  भातपार

 शादी  कई  रेलवे  स्टेशनों पर  जहां  पहले  गेस  की  रोशनी  का  प्रबन्ध  हाल  ही  में  हटा  दिया  गया

 है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उन  स्टेशनों  पर  बिजली  की  रोशनी  का  प्रबन्ध  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन
 ?

 stad  उपमंत्री  शाहनवाज  पूर्वोत्तर रेलवे  के  कुछ  स्टेशनों

 पर  रात्रि  के  समय  जो  यातायात  होता  है  उसकी  आवश्यकता  को  देखते  हुए  तथा  बचत  का  ध्यान  रखते

 हुए  हवस  की  रोशनी
 या  तो

 स्वधा  हटा  दी  गई  है  झ्रथवा  उनकी  संख्या  कम  कर
 दी

 गई  है  तथा  उनके

 स्थान  पर  मिट्टी  के  तेल  का  प्रकाश  कर  दिया  गया  इन  स्टेशनों  में  भातपार  रानी  कौर  बिहार

 बाजार  शामिल  जहां  गेस  के  सब  लम्प  हटा  कर  उनके  स्थान  पर  मिट्टी  के  तेल  के  लैम्प  रखे  गये  हैं

 तथा  सलेमपुर शर  लार  रोड  में  कुछ  गैसों  के  स्थान  पर  मिट्टी  के  तेल  के  लैम्प  रखे  गये  हैं  ।

 नीति  यह  है  कि  जहां  स्थानीय  तौर  पर  बिजलीਂ  का  प्रबन्ध  कार्यक्रम  के  आघार  पर

 स्टेशनों  पर  बिजली  का  प्रबन्ध  कर  दिया  जाये
 |

 तदनुसार  भातपार  रानी  कौर  बरहाज  बाजार

 समेत  स्टेशनों  पर  शीघ्र  ही  बिजली  का  प्रबन्ध  करने  का  कार्यक्रम  है  |

 रही  इस्पात

 1५२२.  श्री  मुरारका  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  किस  अभिकरण  के  द्वारा  aaa  रही  इस्पात  बेचता है  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  में  विवाद  कुल  कितना  इस्पात  का  टुकड़ा  बेचा  गया  है  ;

 वह  किन  दामों  पर  बेचा  गया  है
 ?
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  लोही  कौर
 इस्पात  नियंत्रक

 द्वारा  जारी

 की  गई  अनुमति  के  रेलवे  सीधी  बिक्री  करती  है  |

 ay  मात्रा  बेची  गई  में  )  लगभग

 PEXY—UE  Po os ३

 १९५६-५७  ७७६०२

 PEYW—US  Yigkoo

 PEYG—YE  GELS

 PEXE—Fo  १०३५३ ०

 लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  एवं  अनुमोदित  मूल्यों  के

 पाठ दा लायें

 1५२३.  श्री  दी०  च०  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  PEZo—KN  में  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  रेलवे  कर्मचारियों  के

 बच्चों  के  लिये  प्राथमिक  पाठशालायें  खोलने  के  प्रस्ताव  झाये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  प्रबंधन  में  रेलवे  के  लिये  उन्हें  चलाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को

 कोई  सहायता
 दी

 गई  है  ;  कौर

 किन  किन  राज्यों  ने  योजनायें  पेश  की  हैं  तथा  प्रत्येक  को  कितनी  सहायता
 दी  गई

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  खाँ  नहीं  ।

 तथा  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 रेलवे  संरक्षण  बल

 श्री  दी०  चे  दार्मा

 श्रीमती  इला  पालचघौधरी  :

 शिर
 of

 मो०  ठाकुर

 सरासर

 क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रेलवे  पर  जीवन  कौर  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  के  अभिकरण  को  श्री  की

 अधिक  प्रभावी  बनाने  की  दृष्टि  से  रेलवे  संरक्षण  बल  के  दर्जे  ate  प्राधिकार  को  बढ़ाने  का  कोई

 प्रस्ताव है

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  व्यौरा  क्या

 क्या
 यह  तैयार  कर  लिया

 गया  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  से
 रेलवे  संरक्षण बल  को  रेलवे  पर

 किये  गये  अपराधों  की  जांच  के  साथ  लगाने  या  उन्हें  यह  काम  सौंपने  के  उसका  अधिक  प्रभावपूर्ण

 उपयोग  करने  के  प्रस्ताव  पर  हाल  ही  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  रेलवे  मंत्री  के  सम्मेलन  में

 की  गई  थी  ae  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  पहले  दंड  प्रक्रिया  रेलवे  रक्षा  बल

 नियम  तथा  aa  संगत  विधियों  का  उचित  ध्यान  रखते  हुए  एक  विस्तृत  टिप्पण
 तयार  किया  जाना

 जिसमें  विशिष्ट  रूप  से  यह  दर्शाया  जाये  कि  राज्य  सरकारों  को  क्या  करना  होगा
 |  यह

 टिप्पण  तयार  किया  जा  रहा  है  |

 गुजरात  के  ग्रामों  का  विद्युतीकरण

 1५२४५.  श्री  Ato  ब०  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  गुजरात के  गांवों के  विद्युतीकरण

 के  लिये  निधि  के  भ्रावंटन  की  प्रार्थना  के  बारे  में
 २८  १९६०  के  अतारांकित संख्या

 GER  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  फैसला  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इस  पर अन्तिम रूप  से

 फैसला  करने  में  कितना समय  लगेगा  ?

 सिचाई  अर  विद्युत  उपमंत्री  :
 से  (१)  (२)  वल्लभ

 विद्या  (३)  बीजापुर
 प्रौढ़  (४)  नवसरी  में  एक  एक  हजार  किलोवाट

 के  ४
 डीजल

 स्टेशन  स्थापित करने  के  लिये  R2.ER  लाख  रुपये  की  लागत  की  योजनायें  मंजूर  की  गयी  हैं  रोक

 उनके  लिये  निधि  का  झ्रावंटन  कर  दिया  गया  है  ।  बाकी  योजनाओं के  लिये  क्षेत्रों  में  भार  मांग  शादी

 के  बारे में  राज्य  सरकार  से  जानकारी  मांगी  गई  है  ।

 श्रायुवेदिक  औषध  सम्बन्धी  गोष्ठी

 1५२६.  श्री  हेम  राज  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  झ्रायुवें दिक  श्रेषऋ  प्रणाली  सम्बन्धी  एक

 गोष्ठी  हुई
 थी  ह

 गोष्ठी  में  किस  विषय  पर  विचार  किया  गया  wh  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;

 सरकार  ने  कौन  कौन  सी  सिफारिशें  मान  ली  हैं  ate  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना-काल

 के  दौरान  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  गर  केन्द्रीय  आ्रायुर्वेदिक  भ्रनुसंघान

 के
 तत्वावधान

 में
 €  शर  १०  जनवरी  को  निम्नलिखित विषयों  पर  विचार  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली

 में  एक  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  था  ;

 (१)  ग्रौषधीय पौधों  का  सर्वेक्षण

 (२)  श्रौषघ की पहचान की  पहचान
 ALA,

 (3)  खती

 wast  में
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 ्
 विशुद्ध  ative  का  संभरण  |

 षज्य  थानीय

 :,  सम्बद्ध  मामले  |

 ठी
 ने  निम्नलिखित  बातों  की  आवश्यकता  महसूस  की

 दे  द
 .  १.  औषधीय  पौधों  का  समेकित  सर्वेक्षण  ।

 संस्कृत  हिन्दी  नामों  शर  स्थानीय  नामों क  न  रखते  हुए  पौधों  की  सटी

 पहचान |
 .

 किये  जा  चुके  कार्य  का  सर्वेक्षण  करना  परिणाम
 f

 Re  र

 क
 ५.  औषध  से  सम्बद्ध  चिकित्सा  विषयक  तत्वों  की  जांच  ॥

 ६.  यह  काय  करने वाले  विभिन्न संघों  में  निकट  का  सहयोग

 est में  सव  सूखे  पौधों  का  संग्रहा  सूखे
 पौधों  का

 पकरण, भंडार, वितरण श्रौर वितरण  ate  भेषज्यज्ञानीय

 शर  हाक
 दिक  अघ्ययन  के  बारे  में

 सिफ़ारिशों की  गई  हैं  ।
 1)
 सिफारिशों पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 थ

 द  प  केज  प्रोग्राम
 OS

 YY.
 a,

 att  राय  क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उत्तर  के  भअ्रलीगढ़  जिले  में  warned  बढ़ाने  के

 वि
 लागू  किये  गये

 ग्राम  की  रूप  रेखा  क्या  है  |

 )  इस  काम के  लिये  प्रति  वर्ष  कितना  रुपया  व्यय  किया  जायग

 ate
 क  इसके  लिये  कितने  नये  कमेंट्री  we  जायेंगे  सनौर  उन  पर  प्रति  वर्ष  कितना  रुपया

 =

 किया  जायेगा  ;
 ्

 अलीगढ़ जिले  का  अन्नो त्या दन  पिछले  तीन  साल  में  कितना रहा  है  !  इस

 oe  पर  श्रन्नोत्पादन  के  कितना  बढ़ने  की  संभावना है  |

 ह

 कृषि  मंत्रो  Fo  का  से  (4).  पूछी  हुई
 ज

 विवरण  नत्थी
 कर  दिया गया  ह  ।  परिशिष्ट  १,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ८५]

 ies

 थि

 द
 रेल  पथ  का  नवीकरण

 1४५२८  st  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पी

 कया  पूर्वे  रेलवे के  बी०  ए०

 अन

 व  ि

 मल  wat में
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 इस  सेक्शन  पर  ब्याण्डेल  जंक्शन  कौर  निकिता  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  रेलवे  लाइन

 का  कितना  भाग  बदला  जाना  कौर

 क्या  इस  सेक्शन पर  गाड़ियों  की  रफ्तार  के
 बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध लगा  हुरैरा  है  ?

 रेलवे  उप-मंत्री  सें०  - 1५  :
 हां

 ।

 (१)  मील  ३३-४४  पर  बघनापाडा स्टेशनों  के  बीच )

 (२)  मील  १०२/००  से  १०३/३३००  हाल्ट  श्ररौर  गया  स्टेशनों

 के

 (३)  मील  १०८/२६४०  फुल  कौर  290 /oo  ie  निकिता  स्टेशनों

 के  ।

 इन  tart पर  तृतीय  योजना के  दौरान  पटरी  को  बदला  जायेगा  |

 हां  ।  उपरोक्त  (२)  झ्र  (३)  में  उल्लिखित  सेक्शनों पर रफतार पर पर  रफतार  पर

 प्रतिबन्ध  लगा  है  जो  कि  पूरी  पटरी  बदले  जाने  के  बाद  हटा  लिया  जायेगा ।

 कृष्णा  शौर  गोदावरी  सम्बन्धी  परियोजनाओं

 Ture.  श्री  रामी  रेड्डी  :
 क्या  सिचाई  wie  विद्युत  मंत्री  €  ReKo  के

 कित  प्रदान  संख्या  १५९३  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कृष्णा कौर  गोदावरी  नदियों के  पानी  का  प्रयोग करने  के  बारे
 में  विवाद  सम्बन्धी

 महाराष्ट्र  और  मैसूर की  राज्य  सरकारों के  बीच  श्रापत्ति का  ....  हो  गया  है

 यह  विवाद  किस  आधार  पर  ते  किया  गया  है  |

 निपटारे  की  शर्ते  क्या
 ak

 क्या  श्री  सैलम  पोचमपाद  कौर  नागार्जुन  सागर  परियोजनाओं  के  बारे  में

 वचन  देने  के  लिये  दोनों  राज्य  सरकारों  की  आपत्तियां निपटा  दी  गई  हैं  कौर  पहली
 दो  परियोजनाओं

 की  मंजूरी  दे  दी  जायेगी ?

 सिचाई  site  विद्युत  उपमंत्री  :  नही ं।

 a  seq  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  इस  मामले पर  ara  c  ध भत  राज्यों  के  परामर्श

 से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उपरोक्त
 को  देखते हुये  wer  उत्पन्न  नहीं  होता

 हृदय  को  गति  का  रुक  जाना

 1५३०.  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है

 कि  अमरीका में  हृदय  की
 गति

 रुकने  से  मरने  वाले  व्यक्तियों  को  कृत्रिम

 श्वसन  द्वारा  जिंदा  करने  के  प्रयोग  किये  गये

 प्रणाली को  a
 यदि  तो  क्या  सरकार  भारत  में  इस  ATS  (4  ल  क  प्रिय  बनाने  के  विचार

 a

 मूल  wast
 में
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 स्वास्थ्य
 मंत्री  :  कौर

 मालिश  द्वारा  हृदय  की  गति  पुनः

 चालू  करने  का  हाल  ही  में  समाचार-पत्रों  में  ज़िक्र  gor  हृदय  गति
 रुक  जाने

 से  मरने  वाले  अनेक  व्यक्तियों  पर  लागू  नहीं  होता  |  जिंस  हृदय  गति  रुक  जाने  पर  यह  लागू  होता

 dae  वह  दशा  है  जो  कि  चीरफाड़  के  दौरान  हृदय  की  धड़कन  अचानक  रुक  जाने  से

 उपन्न  होती  हृदय  रोग  के  कारण  हृदय  की  गति  रुक  जाने  से  यह  इलाज
 काम  में  नहीं

 area  |  हृदय  गति  चलाने की  यह  क्रिया  हृदय  की  गति  रुकने  के  कुछ  ही  मामलों  में  लागू

 होती  है
 जो  कि  कम

 सामान्य  परिस्थितियों  के  भ्र घिन  हृदय  की  गति  रुक  जाने  से  उत्पन्न  होती है  प्रौढे

 इस  प्रणाली  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  विचार  किये  जाने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 है  ।

 रेलवे  में  प्रविधिक  प्रशिक्षण स्कूल

 1५३१.  श्री  हेम  राज :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे
 में

 प्राविधिक  प्रशिक्षण  स्कूलों  का  पाठ्यक्रम का  समानीकरण  करने
 के

 लिये

 नियुक्त  की  गई  समिति ने  अपना  प्रतिवेदन दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसकी  सिफारिशें  क्या  ak

 क्या  इसकी एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जावेगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  कभी  नही ं।

 शौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते ।

 कलकत्ता  पतन  के  पदाधिकारी

 1५३२.  श्री  ही०  ना०  मुकदमों  परिवहन  संचार  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 कलकत्ता  पत्तन

 में  एक  ही  पदाधिकारी  नौवहन  कार्यालय  और

 नाविक  रोजगार  ब्यूरो--दोनों  मुखिया  है  ;

 क्या  इस  प्रकार  सेवा  को  मिलाने के  श्रसंतोधजनक  परिणाम
 के

 बारे में  शिकायतें

 शर प्राप्त
 हुई  हैं

 ;

 यदि  तो  इस  मामले में  पग  उठाये जा  रहे  हैं
 ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज
 :  हां  ।

 कलकत्ता  पत्तन  पर  नौवहन  मास्टर  PEK  से
 नाविक  रोजगार  ब्यूरो के

 निदेशक
 के

 पद  का  झ्र ति रिक्त  प्रभार भी  संभाले  था  ।  geus F से  बम्बई के  पत्तन  में  भी  ऐसी  व्यवस्था

 चाल त  मितव्ययता के  तौर पर  इन  दोनों  पत्तनों  पर  यह  व्यवस्था  जारी  रहने दी  गई  ।

 कलकत्ता  के  शिपिंग  मास्टर
 के  जो  उस  पत्तन

 में
 नाविक  रोजगार  कार्यालय

 ये  शिकायतें  कलकत्ता  में  कुछ  गैर-प्रमाणीकृत  नाविक निदेशक  भी  कुछ  शिकायतें  पराई  हैं  |

 संघों  aah  अन्य  साधनों से  प्राप्त हुई  हें  जिनका  पता  इसलिये  नहीं  लगाया  जा  सका

 कि  यातो वे  गुमनाम  थीं  aaa
 कल्पित  नाम

 से  थीं  a  oa  की  जाँच
 की  गई

 आ
 इनको

 dat  में
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 निराधार पाया  गया  ।  एक  बार  कलकत्ता में  जहाज के  मालिकों ने  जबानी  कहा था  कि

 में  वे  विंमान  व्यवस्था  समर्थन  नहीं  करते  ।  जहां  तक  बम्बई का  सम्बन्ध  किसी भी  कौर

 से  कोई  शिकायत नहीं  मिली  है  ।

 प्रत्येक  पत्तन पर  शिपिंग  मास्टर  ate  नाविक  रोजगार
 कार्यालय

 के  निदेशक  के

 रूप  में  पाक  पृथक  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  करने  के  seq  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 जा  रहा है  ।

 बालासोर  स्टेशनों पर  टेलीफोन

 1५९३३.  श्री  चला  च०  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भद्रक  बालासोर  स्टेशनों  पर  शिकायत-पुस्तक में  बार

 बार  .  यह  शिकायत दर्ज  की  गई  है  कि  स्थानीय  जनता  द्वारा  पूछताछ के  लिये  इन  महत्वपूर्ण

 स्टेशनों पर  पाक  टेलीफोन  लगाएं  जायें

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  पग  उठाये  गये  हैं

 क्या  स्थानीय  जनता ने  रेलवे  विभाग  से  बालासोर रेलवे  स्टेशन  के  पश्चिमी  प्रौर

 एक
 ऊपरी  पुल  बनाने  की  प्रार्थना  की  है  क्योंकि  यह  आवश्यक  कौर

 यदि  तो  यह  मामला  किस  प्रक्रम  पर  है
 ?

 उपमंत्री  दाहनवाज  at)  हां
 ।

 भद्रक  के  बारे  में  मांग  डाक  तथा  तार  अधिकारियों कोਂ  बता दी  गई  इस  समय

 यह  सुविधा  उपलब्ध  करने में  देरी  इसलिये है  कि  इस  समय  डाक  तथा  तार  एक्सचेंज  की

 क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग हो  रहा  है  ।

 बालासोर के  बारे  सहायक  स्टेशन  मास्टर  के  कमरे  में  एक  टेलीफोन है  जिसकी  एक्सटेंशन

 गुड्स  as  में  लगी है

 वर्ष  PERL ६२
 के  लिये  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के गौर  हां

 ।

 कार्यक्रम  में  एक  ऊपरी  पुल  की  व्यवस्था  शामिल कर  ली  गई  हैं

 भू-स्वामियों को  बकाया  का  भुगतान

 1५३४.  को  का०  च०  क्या  रेलवे  २२  Ree
 के  अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या
 २२५६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बालासोर में  भूतपूर्व  जिला  उसके  उत्तराधिकारी  ने  केन्द्रीय

 सरकार  को  भू-स्वामियों को  बकाया  रकम  की  की  सूचना  दे  दी  दौर

 यदि  तो  भुगतान  की  क्या  तिथि  है  श्र  उन  व्यवसायों के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें

 बालासोर  के  जिला  मजिस्ट्रेट से  ऐसी  बकाया रकम  मिली  है  ?

 at  उपमंत्री  सें  वें०  )  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 मिल  aa  में

 2063  (Ai)
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 यह  समझा  जाता  है  कि  कुल  ५१०  में  से  प्रभी  तक  ३३७  प्लाट  होल्डरों  को  भुगतान

 किया गया  है  ।

 रेलवे  म॑  श्राम  हड़ताल

 1५३४५.  श्री  मुहम्मद  इलियास  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 पुर्व  ate  दक्षिण-पुर्व  रेलवे में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों की  पिछली  माम  हड़ताल

 के  दौरान कुल  कितने  कर्मचारियों पर  दोषारोप  लगाया  कितनों  को
 मुभ्नत्तिल

 किया  गया

 शौर  कितनों को  बर्खास्त  किया

 उनमें  से  कितनों  को  बहाल  कर  दिया  गया  कौर

 ot  कितनों को  बहाल करना  शेष  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 दाह  नवाज़  :  से  इस  बारे  में  निम्नलिखित  जानकारी

 दी  जाती है  ।

 पूर्व  रेलवे  दक्षिण-पूर्वे

 रेलवे

 सेवा  से  मित्तल  किये  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  रे  ३२३  ११२१

 aa  भीं  मुसततील  कर्मचारियों  की  संख्या  को

 बहाल  कर  गया  '  उनकी  सेवायें

 समाप्त  की  गई  हो  या  नहीं  )  द्र  ३०

 दोषारोप  लगाये  गये  कर्मचारियों की  संख्या  ९  99.0 2.0

 उन  कर्मचारियों  की  संख्या  जिनके  विरुद्ध  मामले

 विभागीय  जांचਂ  के  लिये  waar  पुलिस  में  अरथ

 न्यायालय लम्बित  हैं  ।  ६२  डे ०

 बर्खास्त  किये  गये  या  नौकरी  से  निकाले

 ७1७9 गये  कर्मचारियों  की  डे

 उपरोख्त  (x  में  से  पुनर्विलोकन के  लिये  बहाल
 किये  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  २६  98

 पूर्वावलोकन  के  बाद भी
 बर्खास्त  किये

 गये

 सेवा  से  निकाले  तमंचा  रियों  की  संख्या

 सिंचाई के  कुए

 1५३६.  श्री  विभूति मिथ  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (=)  वर्ष  Tce
 one

 ०-६१ में  सिंचाई के  कुएं  बनाने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों
 की  कितना  घन

 मंजूर  किया  गया
 है

 मूल  wit  में



 ५  फाल्गुन  १८८२  eve

 १५  १९६६१  तक  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  कौर

 कुल  कितने  कुए  खोदे  गये  हैं
 ?

 उपमंत्री  मों०  qo  :  ae  वर्ष  PEYT—VE  में

 लागू  की  गई  पुनरीक्षित प्रक्रिया  के  नवीन  विभिन्न
 योजनाओं

 के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  के
 बारे

 में

 वर्ष  के अझारम्भ  में  वर्ग वार  राज्य  सरकारों को  बता  दिया  जाता  है  प्रौढ़  वर्ष  PERL F के

 लिये  राज्यों
 को

 केन्द्रीय  सहायता  की  मंजूरी  योजनाकार  नहीं  बल्कि  वर्ग-वार  १९६१  में  दी

 जायेंगी  |  वर्ष  PE Ro—k I  में  के  कुएं  खोदने  के  लिये  मंजूर
 की

 गयी
 परौ  राज्यों  द्वारा

 aa की  गई  धनराशि  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।  छोटे  तिहाई  कार्यों  के  लिये  कुल

 मिला  कर  २७.  ६४  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  गये  हूं  जिसमें वर्ष  १९६१  में  सिंचाई  कुए  स्थापित

 करने
 का

 कार्यक्रम  भी  शामिल  हैं  जेसा  कि  संलग्न  विवरण  में
 दिया

 गया  है  ।  परिशिष्ट  १,

 भ्रनुबन्ब  संख्या  ८६]  यह  ara  की  जाती  है  कि
 राज्य  इस  व्यय  को  पुरी  तरह  खर्चे

 कर

 लेंगी ।

 परिणामों के  बारे में  राज्य  सरकारों  से  पु  ग  प्रगति  रिपोर्टो  नहीं  मिली  हैं
 ।  तथापि

 यह  आशा
 की

 जाती  है  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना

 के  नति  तक
 लगभग  दो  लाख  नये  खुले  कुएँ

 बन  जायेंगे

 श्रफ्रीकी-एदियाई  सम्मेलन

 श्री  प्र०  go  देव

 श्री  विभूति  सिश

 eal  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हाल  में  नई  दिल्‍ली में  ग्राम्य  पुनर्निर्माण के  बारे  में  हुए  श्रमिक-एशियाई  सम्मेलन

 में  खाद्यान्न के  उत्पादन को  बढ़ाने  का  कोई  निर्णय  किया  गया  |

 यदि  तो  निर्णय  का  कया  ब्यौरा

 देश  में  इन  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जायेंगी  ;

 क्या  द्वितीय  योजना  में  निर्धारित  खाद्य  के  उत्पादन  का  लक्ष्य
 अब तक  कर  लिया

 गया  और

 यदि
 तो  कमी

 कहां  पर  है  कौर  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पिछली  मंत्री  पं
 ०  दा०  :

 भारत
 कृषक  समाज  से  मांगी

 गई  अपेक्षित  जानकारी  कभी  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  श्र  प्राप्त  होने पर  सभा
 पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी

 इस  प्रक्रम पर  यह  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 (a)  मूलतः  द्वितीय  योजना
 में

 ६५०
 लाख  टन

 के  मूल  उत्पादन के  अतिरिक्त  १००

 खाद्यਂ
 बाद में  इसमें  संशोधन  कर  के

 लाख  टन  तिरी
 रिक्त  का  उत्पादन

 करने
 का

 लक्ष्य
 था

 ।

 मूल  wait
 में
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 लिखित  उत्तर  २४  फरवरी  १९६६१

 इसको  १५५  लाख  टन  अतिरिक्त  उत्पादन  कर  दिया  जिससे कुल  उत्पादन  के  ८०५ लाख  टन  होने

 की  थी  ।  वर्ष  Peye—V A से  प्रतीक वर्ष  में  निम्नलिखित  उत्पादन  ह

 वर्ष  उत्पादन  का  ग्रामीण

 a  a  ce  eee  Se  Se  अण्णा  RS  A  Ses  tere  Ye a

 PENT—UY  RSS  लाख  टन

 PEYW—UG  २४  लाख  दत

 Peyo-y  पुनरीक्षण  at  प्राक्कलन )  OXY  लाख  et

 PELE—Ho  92s  लाख
 et ————$—$——— ए

 योजना के  श्रुति  वर्ष  PEK O—RL  में  खाद्यान्न के  उत्पादन  के  बारे  में  आंकड़े  केवल

 28a में  पता  लग  सकते  हैं  |  प्रारम्भिक  रिपोर्टों से  पता  चला  है  कि  खाद्यान्न

 का  कुल  उत्पादन  वर्ष  &  Yo—Ye FF  उत्पादन के  स्तर  के  पास  होगा  |

 लक्ष्य  की प्राप्ति में  कमीਂ  के  प्रमुख कारण  ये  हैं  :..  विदेशी  मुद्रा
 की

 कमी
 at  दर

 पर्याप्त  श्रन्तदेशीय  सारी  के  कारण  उर्वरकों  के  लक्ष्य  प्राप्त  न  विशेषतः  बड़ी  शौर

 बीच  की  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अधीन  फिदाई  साधनों  के  प्रयोग  में  बीज  फार्मों  के

 संगठन  में  प्राथमिकਂ  rect  कौर  अतिरिक्त  पुर्जों  की  कमी  के  कारण  भूमि  के  कृष्य करण

 पर  विकास  कां  क्रमों  का  पिछड़ना  पौर  कृषि  कार्यों  के  लिये  लोहे  ake  इस्पात  का  कम  संभरण

 शादी  |

 सेवक  का  टोका  तयार  करने  वाला  कारखाना

 1४५३८.  श्री  हरविन्द  घोषाल  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  चेचक  का  dare  करते  वाला  कोई  कारखाना  पौर

 यदि  तो  कितने  कारखाने हैं  शौर  कहां हैं  ौर  कुल  उत्पादन कितना  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री

 भारत में  टीका  बनाने की  १३  संस्थायें  हैं प्र ौर  उनके  स्थान  शर  वर्तमान  उत्पादन

 क्षमता केਂ  बार  में  नीचे  बताया  गया  है  :

 प्रति  वर्ष  १०  लाख
 x

 तू  क

 इन्स्टीच्यूट  am  प्रीवेन्टिव  हैदराबाद  प्रदेश  )

 वेक्सीन  शिलांग  डे

 १६ वैक्सीन  नामकुम

 पब्लिक हेल्‍थ  त्रिवेन्द्रम  y

 किंग  first  ड

 मूल  झ्र श्रे जी  में
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 मत पर  लिम्फ  इन्दौर  प्रदेश  )
 o°S

 वैक्सीन  नागपुर

 वैक्सीन  gels  पट av

 वैक्सीन  बेलगांव

 me)

 20

 १०  क्वीन  इन्स्टीच्यूट ,  अमृतसर
 .

 शश  स्टेट  tai  नैनीताल  (sa we)  १२

 क्वीन  कलकत्ता  १०

 १  कलकता  कासर पा रन  तहसीन  कलकत्ता  बंगाल

 =
 ञ  ७६.८

 ee

 कटनी  के  निकट  रेलवे  साइडिंग

 ५३९.  पंडित  ज्वा०  प्र०  ज्योतिषी  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सव  है  कि  कटनी  जंक्शन के  निकट  कटी  प्रौर  कठोर के  बीच के  क्षेत्र के

 खनिज धन  के  विकास  के  लिये  gare काल  से  रेलवे  द्वारा  साइडिंग  की  व्यवस्था-की  जाते  की

 मांग की  जा  रही है

 क्या  यह  भी  सव
 है  कि  शाक्त  उक्त  जारडीन  की  व्यवस्था के

 लिपे  अति वर्ष  राशि

 स्वीकृत  करता है  किन्तु  जब  तक  साइडिंग  की  व्यवस्था  नहीं  हो  सकी है  ;  ग्रोवर

 क्या  इस  क्षेत्र  को  खनिज  सम्पत्ति  और  उद्योगों
 के  विकास  का  ध्यान  cad हुए

 सरकार  अ्रतिशीघ्र  साइडिंग  की  करने  की  कृपा  करेगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वा मो )
 तेजी

 से
 बढ़ते

 हुए  चूता

 उद्योग
 के

 लिये  साइडिंग  की  अधिक
 सुविधा  देने  के

 सम्बन्ध
 में

 इस  क्षेत्र
 के

 उद्योगपतियों  की  ओर

 से  कई  बार  प्रार्थना  की  गयी  ।

 at  इस  समय  जुनैद  स्टेशन से  एपसोशियेटेड  सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  की

 कठोर  सीमेंट  फैक्टरी तक  १३  .  मील  लम्बी  एक  इमदादी  साइडिंग है
 ।  इससे  पहले  कि

 इस  क्षेत्र
 में

 तौर  उद्योगों
 के

 लिये  साइडिंग  बनायी  यह  जरूरी है  कि  इस  साइडिंग मे

 TAA  सुधार  करके  प्रौढ़  क्रासिंग  स्टेशन  शादी  बनाकर  इसकी  क्षमता  बढ़ायी  जाय  |  इस

 उद्देश्य से  यह
 तय  किया  जा  चुका है  कि  इमदादी  साइडिंग  कौर  कटनी के  श्री  के०  एल०  गुप्त

 की  एक  छोटी  स्तर  दोनों को  रेलवे  लेले  तौर  अपनी  साइडिंग  बनाये  ।  इसलिये

 वर्तमान  करार के
 अरत पार  इन  दोनों  पक्षों को  छः  महीने काਂ  नोटिस  दिया  गया  नोटिस

 की  अवधि  बीत  जाने पर  दोनों  साइडिंग  लेली  जायेंगी  कौर  उन्हें  रेलवे  साइडिंग  में  बदल

 दिया  ATTA  इसमें  आवश्यक  करने के  बाद  इस  क्षेत्र के  उद्योगपतियों के  लिये  ,  साइडिंग

 की  अधिक  सुविधा  देने  के
 सम्बन्ध

 में  उपाय  किये  जायेंगे ।

 मूल  मं प्रे जी  में



 EVN  लिखित  उत्तर
 २४  १९६१

 डाक  तथा  तार  विभाग  की  विभागीय  परीक्षा

 1५४०.  श्री  भक्त  ्  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  डाक  तथा  विभाग में  टेलीग्राफ  मास्टर  के  पद

 पर  पदोन्नति के  लिये  एक  विभागीय  परीक्षा  की  जाने  वाली है

 यदि  होता  इस  परीक्षा में  gor  की  क्या  दात  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  टेलीग्राफिस्टों को
 जो  ५  वर्ष  से

 भी
 अधिक  कार्य

 कर  चुके  उस  पदोन्नति
 की

 परीक्षा  में  बठने  नहीं  दिया  जा  रहा
 शर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  यह  परीक्षा

 जो  मझे  २५  कौर २६  १९६१ को  होने  वाली
 श्रनिद्चित  aan  लिये

 कर  दी  गयी  है  ।

 परीक्षा में  पात्रता  की  ad  निम्न  प्रकार हैं

 (१)  श्रनुसूुचित  जातियों  और  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  लिये  सामान्य छट

 देकर  टेलीग्राफिस्ट  के  पद  पर  कम  से  कम  ५  वर्ष  की  सेवा

 (२)  टेली  ग्राफिक्स के  पद  पर  स्थायीकरण

 (३)  सेवा  का  अच्छा  ak

 (४)  अभ्यार्थियों  उन को  दिये  जाने  वाले

 अधिकतम
 ४

 शूरवीरों  का  लाभ  न  उठा  लिया

 ate  कयों  कि  सेवा  की  शर्ते  पात्रता  की  एक  जो Yarra Wat ae अन्य

 पुरी  नहीं
 कर

 उन्हें  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  नहीं
 दी

 जाती  है

 राजस्थान  नहर  के  लिये  इस्पात  की  कमी

 1५४१.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  fe  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  निर्माण-कार्य  में  इस्पात  की

 कमी
 से  विलम्ब  कौर

 c

 समय  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  इस्पात  के  संभरण  करने  के  लिये  अभी  नक क्या
 कायें

 वाही  की  गयी है  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  इस्पात के  कम  संभरण के  कारण

 कुछ  निर्माण-कार्यों में  प्रगति  में  कुछ  बाघा  पड़ी  है
 ।

 इस  परियोजना को  प्राथमिकता देने  के  लिये  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  को  आदेश

 दे  दिये  गये  हैं  ।

 wast  में



 Was  लिखित  उत्तर  ४४

 उत्तर  रेलवे  के  पास  साल  डिब्बे

 सरदार  इकबाल  सिह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  उत्तर
 रेलवे

 के
 पास  कितने  माल-डिब्बे हैं  ;

 वर्ष
 FEXE—KO  नौ

 १६६०-
 ६१  में  कितने  माल-डिब्बे  ड

 किये
 गये  प्रौढ़  सेवा

 से  हटाये गये  ;

 उनमें  से  कितनों  को  स्क्रेप  यहां  में  भेज  दिया  गया  है
 ?

 feat  उपमंत्री  शाहनवाज  खाँ

 बड़ा  लाइन  ३८३  Yo

 मीटर  गेज  WRVY

 Wor छोटी  लाइन
 i

 चार  पाहियों  वाले

 (३१-१-१९६१

 बड़ी  लाइन  मीटर  गेज

 PEXE—Fo  ३४०  २२

 FEQO—-|R  १६७  शेरे

 (३१-१-६१

 वर्ष  geyk—go HE में  रद  किये  गये
 डिब्बों

 में  से  280.0  शून्य

 वर्ष  १९६०-६१ में  रद्द  किये  डिब्बों

 |  १६७  द्न्य

 खंड  विकास  पदाधिकारी

 1५४३. श्री  कालिका  :.  क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सामुदायिक
 विकास  खंडों  के  कुछ  पदाधिकारियों को  हाल ही  में  अमरीका

 शर भेजने
 के  लिये  चुना  गया

 कौर  यदि  तो  राज्य-वार  उनकी  क्या  संख्या है

 (@)  अमरीका
 में

 वे
 क्या

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करेंगे  भर  प्रशिक्षण  की  अवधि  कितनी

 होगी
 ?

 तथा  उपमंत्री  (att
 ब०

 ५ हू  ६
 :  सामुदायिक

 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  द्वारा  पुरस्कृत  किसी  भी  योजना
 के

 अधीन  सामुदायिक  विकास

 खंडो ंके  किसी  भी  पदाधिकारी  को  अमरीका  नहीं  भेजा  गया है

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ——————  अब  ae

 मूल  अंग्रेजी  में
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 डाक  तथा  तार  घर

 1५४४.  श्री  वीरेन्द्र  बहादुर  सिंहजी
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  डाक  तथा  तार  विभाग ने  प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकारों के  दौरान

 केन्द्रीय  सकिल में  कितने  डाक  तथा  तार  घर  खोले  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  ब्यौरे  संलग्न

 विवरण में  दिये  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ८७]

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 fara  तथा  उपमंत्री  (sit  wo  Ho  :
 में  प्रत्यावश्यक  पण्य

 PEYY  की  घारा  ३  की  उप-धारा  (६)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 बूचनाओओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  २  P82 BT की  जी०  एस०  कार  संख्या १

 दिनांक  १४  १९६१  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ४८

 में  प्रकाशित  गन्ना  संशोधन  PERQ  ।

 दिनांक  १४  १९६१  की  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  ४९

 में  प्रकाशित  चीनी  जाने  पर  संशोधन  PERN

 सभा
 पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  टी०-२६६९/६१]

 लोक  लखा  समिति

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन

 fet  बर्मन  बिडार-रक्षित-म्र  :  मैं  विनियोग  लेखे

 PeYsS—NE  तथा  तत्सम्बन्धी  लेखा  परीक्षण  प्रतिवेदन  १९६०  के  बारे में  लोक  लेखा  समिति

 का  तैतीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हुं  |

 प्राक्कलन  समिति

 एक  सौ  सातवें  प्र तिव दन

 श्री  दास प्पा
 :  में  प्रतिरक्षा  मंत्रा  I— a freqoy  संस्थानों  के  बारे  में

 smart  समिति  लोक
 के  तड़ेसठवें  प्रतिवेदन में  की  गई  सिफारिशों पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  एक  सौ  सातवां  प्रतिवेदन

 उप थापित
 करता  हूं  ।

 —<—

 मूल  प्रंग्रेजी में



 ४  १८८२
 )

 v9

 मंत्री  सत्यनारायण  ग्राहकी  अनुमति  से  मैं  २७

 १९६१  को प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  लिये
 जाने  वाले

 सरकारी  कार्य  घोषणा

 करता  जो  इस  प्रकार  होगा  :--

 (१)  शीराज़ के  कार्य  क्रम  में  से  बचे  हुए  किसी  कार्य पर  विचार

 (२)  रेलवे  राय  व्ययक  पर  सामान्य चर्चा

 (३)  निम्नलिखित  मदों  पर  चर्चा  शर  मतदान

 अ्रनुदानों  की  अनुपूरक  १६६०-६१  के  लिये

 अनुदानों  की  माग  १९६१-६२  के  लिये

 माननीय  सदस्य  जानते  हीं  हैं  कि  मंगलवार
 २८

 फरवरी  १९६१  के  सायंकाल  ५  बजे  वर्ष

 fi किया  जायेंगी । PERL—-ER  के  लिये  सामान्य  प्राय  व्ययक  प्रस्तुत

 सदस्य  की  गिरफ्तारी  के  बार  में

 श्री  ance  सिह  :  सभा  का  कोई  कार्य  प्रारम्भ  करने  से  पुर्व

 में  आपका  ध्यान  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम  VRE  की  झ्राकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 मेरा  ध्यान  था  कि  इस  सभा  के  एक  सदस्य  की  गिरफ्तारी  की  सूचना  आपको मिल  गई

 होगी  ।  नियम  के  भ्रनुतार  जैसे  ही  कोई  सदस्य  गिरफ्तार  किया  जाता  है  तो  गिरफ्तार

 करने  वाले  प्राधिकारी  को  इसकी  सूचना  तुरंत  ही  आपको  देनी  चाहियें  ।

 महोदय :  उस  नियम  के  बारे  में  मुझे  जानकारी  है  ।  किस  सदस्य  को

 गिरफ्तार किया  गया  है

 fot  गजराज  सिह :  श्री  प्र०  ato  सिंह  |  कल  रात  उन्हें  बम्बई  में  गिरफ्तार

 किया  गया  है
 ।

 समाचार  पत्रों  में  भी  उनकी  गिरफ्तारी  का  समाचार  छपा  है  ।  बात  यह

 है  कि  समाचार  पत्रों  को  समाचार  पहले  मिल  जाते  हैं  लेकिन  श्राप फो  इसकी  सूचना  भी

 नहीं  दी  गई  है
 ।

 यह  बात  इस  मामले  में  ही  नहीं  हुई  है  बल्कि  पीछे  भी  कुछ  मामलों  में

 हुई  है
 ।

 भिनाय  महोदय
 :

 मेरा  निवेदन  है  कि  जब  तक  यह  सूचना  wa  तब  तक  माननीय

 सदस्य  शांति  रखें
 ।

 कभी  कभी  ऐसा  होता  है  कि  गिरफ्तर  करने  वाले  प्राधिकारी  तार

 ara  इसकी  सूचना  देते  हैं  डाकखाने  में  तार  को  भेजने  में  कारण  देरी  हो

 जाती  है
 ।

 फिर  भी  इस  बारे  में  मैं  जानकारी  प्राप्त  करूंगा  ।  साथ  ही  इस  बात  का

 ध्यान  रखा  जायेगा
 कि

 भविष्य  में  ऐसी  घटना  न  हो  ।

 +38  भंंग्रेजी  में
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 श्री  area  मेरा  कहना  तो  यही  है
 कि

 जब  मुझे  तार  द्वारा  यह  सूचना

 कल  रात  को  ही  मिल  गई  है  तो  क्या  कारण  है  कि  तार  झ्रापको  क्यों  नहीं  मिला  |  इसमें

 डाकखाने  को  भूल  नहीं  मालूम  होती
 ।

 महोदय  माननीय  सदस्य  का  कहना  हैं  कि  जब  उनको  तार  मिल  गया

 है  तो  मुझे  कयों  नहीं  मिला  ।  निश्चय  ही  यह  खेद  की  बात  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय

 यह  देखेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  mea  जारी  किये  जायें  ।

 aH  अनुदानों
 की  मांगें

 fret  महोदय
 :

 अब  सभा  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  विचार  किया

 जायेगा  कौर  मतदान  होगा  ।

 गंगा  बांध  परियोजना  बनाने  की श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 बात  १०४५  वर्ष  उठी  थी  लेकिन  तब  से  लेकर  aa  तक  किसी  भी  सरकार

 न
 तो  ब्रिटिश  सरकार  ने  ही  श्र  न  भारत  की  स्वतंत्र  सरकार  ने--इसके  बारे

 में

 कोई  निश्चित  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  ।  इस  वर्ष  के  are  व्ययक  में भी  इस
 परियोजना

 के  fra  कुछ  भी  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  में  ae  जानना  चाहता  हूं

 कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  फैसला  किया  है  ।  सरकार को  उस  सम्बन्ध में  स्पष्ट

 बताना  चाहिये  |  में  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  पत्तन  की  स्थिति  ate  भी  श्राकषित

 करना  चाहता  हूं  जो  कि  खतरनाक  रूप  धारण  करती  जा  रही  है  ।  वह  पत्तन  साल  के  श्रमिक

 भाग  में  बेकार  ही  वहां  ६०००  टन  से  अधिक  के  जहाज़  नहीं  जा  सकते  हैं
 ।

 ait  यह  स्थिति  तभी  हो
 सकती

 है
 जब  कि

 इस  योजना  को  तेजी  से  पूरा  किया  जाये
 |

 साथ  ही  मैँ  यह  भी  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान सरकार  ने  इस  बारे  में

 कोई  आपत्ति उठाई  सरकार  यह  भी  बताये
 कि

 क्या  सरकार  इरादा  पाकिस्तान

 की  आपत्ति  के  बावजूद  भी  इस  काम  को  प्राग  बढ़ाने  का  है  अथवा  नहीं
 ?

 fat  नाशिर  wear  :  भारतीय  विनियोजन केन्द्र  के  खोलने

 के  लिये  मैं  बधाई  देता  हूं  ।  लेकिन  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार
 का

 इरादा

 अहमदाबाद  कौर  कानपुर  जैसे  बड़े  बड़े  स्थानों  पर  ये  केन्द्र  खोलने

 का

 खाद्यान्न  उत्पादन  F  बारे  में गरब  हमें  अपना  रवैया  बदलना  चाहिये  |  यह  आवश्यक

 है  कि  बड़ी  बड़ी  सिचाई  योजनाओं  की  ak  ध्यान  न  देकर  सिंचाई  सम्बन्धी  छोटी

 योजनाओं  पर  ate  भी  ates  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  उर्वरकों  को  समय  पर  तथा

 पर्याप्त  मात्रा  में  बांटने  के  लिये  अच्छा  प्रबंध  जाना  नितान्त  areas  है  |  सस्ती

 सस्ते  नहरी  पानी  की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  खेती

 के  प्रयोजनों  के  लिये  नहरी  पानी
 a

 बिजली  राज  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  देने  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिये  ।

 इस्पात  के  संघारण  मूल्य  को  बढ़ाने  के  बारे  में  ge  तक  सरकार  की  कौर  से  कई

 निश्चित  घोषणा  नहीं  हुई  है  ।
 पता  नहीं  इस  प्रकार  की  घोषणा  करने  में  देर  क्यों  की  जा

 रही  वह  समय  गया  है  जब  अह्म
 इस्पात  का  संघारण  मूल्य  निश्चित  करने  सम्बन्धी

 मिल  अंग्रेज़ी  में
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 अपनी  नीति  का  पुनरीक्षण  करना  चाहिये  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  कब  तक

 इस्पात का  आयात  करते  रहेंगे  |  सरकार  को  ae  इस  seq  पर  विचार  करना  चाहिये  कि

 क्या  किये  गये  ale  देश  में  तैयार  होते  वाले  इस्पात  के  लिये  भ्र लग  अलग  कीमत

 नहीं  '  रखी  जा

 रेलवे  अ्रभिसमय समिति  जैसी  एक  अभिसमय  समिति  डाक  तथा  तार  विभाग  के

 wits  ढांचे  की  जांच  करने  के  लिये  स्थापित  की  जानी  चाहिये  i  यह  समिति  इस  बात

 का  निर्णय  करे  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  कुछ  लाभांश  दिया

 जाना  भ्रमणा  कौर  यदि  वह  दिया  जाना  चाहिये  तो  वह  कितना  होः

 वह  समय  a  गया  है  जब  कि  सरकारी  उपक्रमों  की  wet  व्यवस्था  को  एक  ही

 ढंग  से  तेयार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  पर  विचार  करने  की  शभ्रावश्यकता है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  की  कोयला  भट्टी  के  सहायक  उत्पादों  से  दवाइयां  बनाने  के  लिये

 तो  उद्योग  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  को  में  बधाई  देता  हूं  लेकिन  साथ  ही  यह  निवेदन  भी  करता

 हूं  कि  वह  मंत्रालय  इस  प्रकार  के  कौर  भी  साधन  तलाश  करे  ।  सरकार  को  यह  भी

 चाहिये  कि  ag  कीमती  दवायें  बनाने  वाला  एक  कारखाना  स्थापित  करे  ताकि  सभी  लोगों

 को  सस्ते  दामों  पर  weal  दवायें  मिल  सकें  |

 दिल्‍ली
 में  गणतंत्र  दिवस  के  प्रबन्ध  में  घोर  कुव्यवस्था  थी  ।  यहां  तक  कि  संसद

 सदस्यों  को  भी  बेठने  के  स्थान  पर  जाने  में  भी  कठिनाई  हुई  ।  यही  नहीं  बल्कि  स्वयं

 मेने  अपनी  weal  से  देखा  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  शभ्रामंत्रितों  पर  लाठी  वर्षा  तक  की  गयी

 हैं  ।  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  ।  सरकार  एक  तो  लोगों  को  आमंत्रित  करती  है  ate

 दूसरी  उन  पर  लाठी  वर्षा  करती  है
 ।

 इसके  लिये  सरकार  को  जनता  से

 याचना करनी  चाहिये

 fet to  wat  सिह  मांग  संख्या  ५४  मनीपुर  के  बारे

 में  है
 ।

 अधिकांश  से  भी  अधिक  धन  मनीपुर  में  शांति
 a

 व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये

 मांगा  गया  है  ।  मनीपुर  के  लिये  इतना  धन  मांगा  गया  है  इसकी  तो  मुझे  कोई  शिकायत

 नहीं  है  लेकिन  बात  इतनी  है  कि  क्या  इसका  उचित  उपयोग  किया  जायेगा
 ?

 मणिपुर  में

 पड़ौसी  राज्यों  से  जैसे  बिहार  तथा  बंगाल  से  काफी  संख्या  में  पुलिस  बुलाई  गई  है  जिसकी

 वहां  इतनी  शभ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  मनीपुर  में  भी  काफी  संख्या  में  गृह  मंत्रालय  द्वारा

 शिकारी  भेजे  गये  हैं  ।  लेकिन  मेरा  इतना  ही  निवेदन  है  कि  जो  पदाधिकारी  वहां  भेजे  गये

 हैं  वे  ठीक  नहीं  हैं
 ।

 उन्हें  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  बिल्कुल  भी  अनुभव  नहीं  है
 ।

 मेरा  निवेदन

 है
 कि

 मनीपुर  में  पुलिस  पर  शभ्रतिरिक्त  व्यय  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है
 ।

 वहां  की

 जनता  उत्तरदायी  शासन  की  मांग  करते  हुए  जो  वैधानिक  आन्दोलन  चला  रही  है  उसमें

 वह  सदैव  afer  झ्र  शान्तिपूर्ण  बनो  रही  है  ।  उस  राज्य  क्षेत्र  की  जनता  को  मुख्य

 आयुक्त  का  शासन  स्वीकार  नहीं  है  ।  स्थानीय  प्रशासकों  का  दृष्टिकोण  सहानुभूतिपूर्ण

 नहीं  है  वे  लोग  वहां  की  जनता  की  वास्तविक  समस्याओं  को  समझने  का
 जरा

 भी

 प्रयास नहीं  करते  1

 यह  बड़ी  चिता  का  विषय  है  कि  नागा  विद्रोही  चोरी  से  मनीपुर  में  प्रवेश  कर  जाये

 —————_——_=— हैं  प्र  वहां  गड़बड़ी  फैला  रहे  हैं
 ।

 वहां  war  चैन  कायम  किया  जाना  चाहिये

 |

 गत
 ०

 मूल सं
 जगा
 ware  pr
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 to  wat

 सितम्बर  को  मनीपुर  के  न्यू  चूड़ाचांदपुर  में  पुलिस  द्वारा  जो  गोली  वर्षा  की
 गई

 उसकी

 प्रजाति  जांच  होनी  चाहिये  |  वहां  की  refers  परिषद  को  जो  धन  दिया  जाता  है  उसमें

 की  जानी  चाहिये  ।  वहां  के  कर्मचारियों  के  लिये  नकद  भत्ते  मंजर  किये  जाने  चाहिये  |

 गर  सरकारी  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतन  तथा  भत्तों  में  भी  वृद्धि  होनी  चाहिये  ।  सरकार

 को  इसकी भी  व्यवस्था करनी  चाहिये  |

 खाद्यान्न  के  बारे  में  भी  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  are  कि  मणिपुर  जो  कि  खाद्यान्न

 के  बारे  में  अतिरिक्त  खाद्यान्न  वाला  क्षेत्र  था  wa  किस  प्रकार  कमी  वाला  क्षेत्र  हो  गया  |

 गत  वर्ष  तो  वहां  ware  की  भी  स्थिति  ar  गई  थी  ।  भ्रमर  यह  बात  ठीक  है  तो  वहां

 पहुंचाने  के  लिये  परिवहन  तथा  संचार  साधनों  को  ठीक  करना  चाहिये  वहां  भ्रासानी

 एवं  जल्दी  से  खाद्यान्न  पहुंचाया  जा  सके  |

 fat  सोमानी  )  इस्पात  के  संधारण  मलय  में  विधि  के  बारे  में  कोई

 औपचारिक  घोषणा  नहीं  की  गई  है  ।  इससे  उसके  सम्बन्ध  में  अरट  कल बाजी  का  बड़ा  मौका

 मिला  है  |  इस  मूल्य  की  वृद्धि  सम्बन्धी  ब्यौरा  देने  में  wa  देर  नहीं  की  जानी  चाहिये  |

 मूल्य  की  वृद्धि  के  बारे  में  प्रतीक  ara  को  भी  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 इस  बात  की  भी  घोषणा  नहीं  की  गई  कि  यह  मूल्य  विधि  कितने  समय  तक  चलती  रहेगी  |

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  करें  ॥

 श्री
 भ्रध्यक्ष  पूरक  मांगों  के  बारे  में  मैने  कुछ  कटौती

 रक्खे  हैं  ।  उन  मे ंसे  मांग  १०  १४  भी  सन  १९४५४  में  भाषा  कमिशन  की

 नियुक्ति की  गई  थी  ।  कमिशन ने  पनप  PERS  में  अपनी  रिपोर्ट  दी ।  उस  रिपोर्ट की  सीमा

 feat  पर  लोक  सभा  की  समिति  ने  विचार  किया  शर  अपनी  रिपोर्ट  सत  Ego  में  दी

 सरकार ने  ब्य प्रप्रल  १९६०  में  शास्त्रीय  are  तांत्रिक  पारिभाषिक  weal  के  निर्माण  के  लिय

 एक  कमिशन की  नियुक्ति  की  यह  नियुक्ति  की  गई  यह  ठीक  लेकिन  जिस  तरह

 से  काम  चल  रहा  है  उस  से  पता  नहीं  चलता  कि  शास्त्रीय  दौर  तांत्रिक  पारिभाषिक  शब्दों  का

 कोष  feral में  बनेगा  |  ्रावइ्यकता है  कि  जल्दी  से  जल्दी  इन  शब्दों  का  निर्माण  हो

 पुस्तकों  का  भी  हिन्दीकरण करना  झावद्यक  इस  लिये  मेरी  प्रार्थना  हैं  कि  जितनी  जल्दी

 शास्त्रीय  शर  तांत्रिक  पारिभाषिक  दादों  का  निर्माण  हो  उस  को  करने  का  प्रयत्न  किया

 जाय  ऐसा  दाऊद  कोश  बनाते  समय  ऐसे  शब्दों  का  रखना  आवश्यक  है  जो  आसानी  से  सब

 की  समझ  में  प्रा  सकें  |  मेरा  सुझाव  है  कि  हमारी  भारतीय  भाषाओं  में  संस्कृत  शब्दों  का  बहुत

 बड़ा  भंडार  है  इसलिये  यदि  पारिभाषिक  दाब्दों
 का

 निर्माण  करते  समय  हम  संस्कृत  शब्दों  का

 उपयोग  करेंगे  तो  वे  आसानी  से  सब  की  समझ  में  सकेंगे  |  इस  की  प्रोर  सरकार को

 ध्यान देना  चाहिये  |

 पूरक  मांग  न०  २८
 के

 बारे  में  मुझे  दो  बातें  कहनी  इस  समय  जाली नोट  बनाने

 के  कारखाने  चारों  प्रो  बहुत  चालू  इस  चीज  को  हम  रोक  नहीं  इस  का  प्रभाव

 छोटे  छोटे  बहरों
 ak

 देहातों  पर  बहुत  थोड़े  दिन  पहले  मुझे  एक  अनुभव  हुयी
 |

 एक
 भाई  ने  अपना  नोट  रिज

 बंक  में  भेजने  के  बाद  वह  नीचे  राह  देखता  रहा  कि

 कब रिजर्व  बैंक  पैसा  भेजे  प्रौर  उसे  फुटकर  रुपये  मिल  जायें  ।  लेकिन  उस  को  एक  कागज  मिला

 मल  wast
 म
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 जिस  में  बताया  गया  at  कि  उस  ने  जो  नोट  दिया  है  वह  जाली  है  ।  बेचारा बड़े  दाहर  से

 गया  उस  के  पास  ज्यादा  पैसा  नहीं  था  |  वह  समझता AT  १००  रु०  के  नोट  कें  रु०

 उस  को  मिल  लेकिन  वहां  पर  उस  को  गया  कि  चूंकि  उस  का  नोट  जाली

 थाਂ  इसलिये  उस  को  कांफिस्केंट  कर  लिया  गया  है
 ।  देहातों  भ्र  छोटे  शहरों  में  यह  स्थिति

 होती  प्राचीन  लोगों  को  कैसे  पता  चले  कि  फलां  नोट  बरच्छा  है  प्रौढ़  फलां  नोट  जाली

 है  ?
 देखते  में  कोई  भी  फर्क  नहीं  मालूम  पड़ता  है  लेकिन

 जब
 वह  fora  बैंक  जाता  हैं

 तो  उस  को  कांफिस्केंट कर  लिया  जाता  चूंकि  इस  से  देहातों  ate  छोटे  शहरों  में  बड़ी

 दिक्कत  होती  हैं  इस  लिये  इस  are  ध्यान  दिया  जाय  ।

 थोड़े  दिनों  पहले  एक  पेपर  में  न्यूज  are  थी  कि  कई  स्थानों  में  जो  हमारी  नई  क्वालिस

 हैं
 उन

 की  सप्लाई  पुरी  नहीं  होती  इस  से  बहुत  से  लोगों  को  परेशानी  होती  हैं  इस  की

 ale  ध्यान  दिया  जाय  ।

 पूरक  मांगों  न०  ४१  प्रौढ़  eas  के  बारे  में  भी  मुझे  दो  बातें  कहनी  हैं  ।  विदेश  से

 मंगाय  हुए  wae  पर  सब्सिडी  देने  की  मांग  लेकिन  यह  सब्सिडी  हम  स्टेट्स  को  क्यों

 दे  रहे  हैं
 ?

 प्रदेशों  को  हम  वितरण  के  लिये  ware  देते  हैं  ate  सब्सिडी भी  देते  लेकिन

 यह  नहीं  देरखा  जाता  कि  sare  का  वितरण  ठीक  होता है  या  इस  सिस्टम  में  कोई

 बड़ी  होती  है  या  नहीं  ।  पजाब  की  विधान  सभाਂ  की  war  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 बतलाया  है
 कि  इस  प्रे नाज  के  व्यापार  में

 ७०
 लाख  रु०  गबन  हुजरा  इसी  तरह  से  जम्मू

 कौर  काइमीर  की  रिपोर्ट  में  भी  बताया  गया  है  कि  वहा  लाखों  रुपयों  का  गबन  इतना

 गबन  होते  हुए  भी  हम  इन  राज्यों  को  सब्सिडी  देते  ।  मेरा  कहना  है  कि  हमारे  पास  ऐसी

 मशीनरी  नहीं  हैं  जिस  से  हम  देख  सकें  फ्र  यह  गबन  क्यों  होता  है  प्रौढ़  यह  गड़बड़  क्यों

 होती है  यह  चीज़  ठीक  नहीं  इस  are  भी  हमारी  aaa  गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  इस  गबन  को  रोकने के  लिये  मशीनरी होनी  अ्रगर वह नहीं वह  नहीं  हैं  तो  उस  का

 जल्दी  से  निर्माण  होना  चाहिये  ।

 हम  लोग  गेह  प्रौढ़  चावल  बाहर  से  मंगाते  थोड़े  दिन  पहले  प्रेस  में  खबर  थी

 कि  बम्बई  में  यह  माल  डाक  पर  उस  के  बाद  १५  या  २०  दिन  तक  वहीं  पड़ा  रहा
 ।

 उस
 कें  बाद  स्थिति  यह  हो  गई  कि  बहुत  सा  अनाज  खराब हो  गया  ।  बतलाया wat  कि  वह

 खानें  की  दृष्टि से  ठीक  ह  जब  विदेशों से  माल  भ्राता  ह  कौर  इस  तरह  से  डाक

 पर  पड़ाਂ  रह  जाता  है  तो  हमारा  बड़ा  नुक्सान  होता  उस  को  तुरन्त  वहां  से  ट्रांस्पोर्ट

 करने  की  शझ्रावश्यकता होती  यह  नहीं  होगा  तो  बहुत  सा  माल  वहां  का  चोरी  हो

 जायेगा  या  खराब  हो  जायेगा  |  हम  लोग  बाहर  से  माल  लाते  हैं  लेकिन  श्राप  ने  सुना  होगा

 कि  मध्य  प्रदेश  में  २०  हजार  टन  माल  खराब  हो  गया  |  अपने  देश  में  भ्रमणी  तरह  के

 पैदा  होते  हुए  भी  जब  बाहर  से  हम  माल  लेते  हैं  तो  इस  भ्रांत  भी  ध्यान  देना  चाहिये  कि

 स्टाक  में  पड़ा  पड़ा  अनाज  खराब
 न

 हो  ।  जब  भी  इस  बारे  में  ver  पूछे  जाते  हैं  तो  जवाब  दिया

 जाता  है  कि  यह  जिम्मेदारी  स्टेट्स  की  लेकिन  जब  इस  wart  को  पूरा  करने  की

 जिम्मेदारी  सेंटर  की  है  तो  यह  कभी  नहीं  हो  सकता  कि  हम  इस  बात  की  जिम्मेदारी  tee

 पर  छोड़  कर  बैठ  जायें  |  हम  ने  जो  पालिसी  तय  की  है  उस  के  शभ्रनुसार  जब  हम  माल

 खरीद  करते  हैं  तो  उस  का  खराब  होना  ठीक  नहीं  है  ।  इस  दृष्टि  से  सरकार के  लिये  यह

 देखना  wae  है  कि  भ्र पने  देश  में  माल  पैदा  होते  हुए  भी  जब  हम  बाहर  से  माल  मंगाते

 हूं  तो  उसका  वितरण  ठीक  से  हो  और  सब  को  अनाज  मिले  ।  इस  चीज  की  जिम्मेदारी

 सेंटर
 पर

 है  इस  लिये  में  इस  का  जवाब  मिनिस्टर  साहब  से  चाहता  हूं  ।
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 श्री

 मैं  देहातों से  आता  वहां  पर  ठीक  समय
 पर

 माल  नहीं  पहुंच  पाता
 खास  कर

 जो  हिली  ट्रैक  हैं  वहां  माल  भेजने  की  व्यवस्था  ठीक  होनी  हमारा  उद्देश्य  है
 कि  देहातों

 में  सब  को  सस्ता  अनाज  लेकिन  स्थिति  यह  है  कि  जो  माल  हमारे  यहां  बारिश  से

 पुर्व  जाना  चाहिये  वह  एडमिनिस्ट्रेशन  के  खराब  होने  की  वजह  से  बारिश से  पुर्व  नहीं  पहुंच

 पाता  नतीजा  यह  होता  है  कि  बारिश  से  पुत्र  जिस  कार्ट  लोड  के  लिये  हम  को  पांच  रुपये

 देने  पड़ते  बारिश  के  बाद  उस  के  हर  एक  बोरे  पर  पांच  रुपये  देने  पड़ते  श्राखिर

 इस  के  लिये  तो  सरकार  सब्सिडी  नहीं  देती  इसलिये  जो  ज्यादा  किराया  लोगों  को  देना

 पड़ता  है  वह  सेब  जनता  पर  पड़ता  ह्ञ्ौ  अनाज  उन  को  मंहगा  लेना  होता  इस  लिये

 सब  जगहों  पर  विशेषकर  हिली  ट्रैक्स  पर  बारिश  से  पुर्व  अनाज  पहुचाने  की  व्यवस्था  होनी

 चाहिये ।]

 थोड़े  दिन  पहले  लोगों  ने  तकरीर  की  थी  कि  बम्बई  में  ate  ger  स्थानों  में  सस्ते

 अनाज  की  दूकानों  पर  जो  अनाज  बेचा  जाता  है  ae  नहीं  साफ  नहीं  होता  है
 ।

 जिस  हालत  में  वह  बाहर  से  भ्राता  है  वैसा  ही  वहां  दे  दिया  जाता  है  ।  इस  बात  का  मिनिस्टर

 को  पता  मैंने  सब  को  बतलाया  है  किਂ  वहां  बरच्छा  अनाज  देना
 लेकिन  वहां  पर

 जो  ware  मिलता  है  वह  सड़ा  gar  होता  जब  हम  अमरीका  से  पैसा  दे  कर  गेहू  लाते

 हैं  तो  tar  क्यों  होता  हम  को  वहां  से  wear  माल  लेना  चाहिये  ।  art इस  के

 लिये  कोई  मशीनरी नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  माल  खरीदते  वहां  पर  हमारा  कोई

 te  ताकि  wear  माल  मिल  सके  ।

 अब
 मैं

 डिमान्ड
 १०  ५७  के  बारे  में  कहना  चाहता

 ।
 की  सप्लाई  ठीक  नहीं

 हमारे  पास  सतारा  fsfteqe  से  खबर  are  है  कि  वहां  के  सेंट्रल  एक्साइज  अाफिस  को

 पिछले  दो  सालों  से  स्टेशनरी  सप्लाई  नहीं  की  गई  दो  वर्ष  पहले  सप्लाई  की  गई  थी
 ।

 रेलवे  में  स्टेशनरी  गायब  हो  गई  थी  ।  गायब  होने  के  बाद  कुछ  लोगों  ने  पूछा  कि  स्टेशनरी

 नहीं  भाई  तो  जवाब  दिया  गया  कि  हमारे  पास  स्टेशनरी  नहीं  हम  ने  जो  स्टेशनरी

 मांगी  थी  वह  गायब  हो  इसलिये  जो  स्टेशनरी  है  उसी  से  काम  चलाया  ।  वह  बेचारे

 कहां से  वह  अपनी  जेब  से  तो  पैसा  खर्च  नहीं  कर  गए  दो  वर्षों से  लोगों

 ait  उन  को  कभी  किसी  के  पास  से  मांगना  पड़ता  है को  स्टेशनरी नहीं  मिल  रही

 श्र  कभी  किसी  के  पास  से  मांगना  पड़ता  य ेसेंट्रल  गवर्नमेंट  के  शभ्रधिकारी  हैं  और  इनको

 दूसरों  से  भीख  मांग  कर  अपना  काम  चलाना  पड़ता  यह  बहुत  लज्जास्पद है  यह

 देखना  चाहिए  कि  सब  जगह  पुरे  तौर  पर  से  स्टेशनरी  पहुंचे  ।  स्टेशनरी ठीक  से  पहुंचने

 का  परिणाम  यह  gar  है  कि  उस  afr  में  वह  फार्म  नहीं  है  कि  जो  सेंट्रल  एक्साइज  में

 व्यापारियों के  लिए  होता  है  उसका  परिणाम  यह  gar  है  कि  एक  छापने  वाले  ने  वह

 छाप  लिया  है  गौर  उसको  एक  एक  रुपया  ake  me  are  art  में  बेचा  जाता  यह

 स्थिति ठीक  नहीं  है  इसके  बारे  में  जांच  की  जानी  चाहिये  ak  समय  पर  स्टेशनरी  पहुंचाने

 की  व्यवस्था की  जानी  चाहिये

 आखिर में  में  रोड  कंस्ट्रक्शन के  बारे  में  दो  एक  बात  बताना  चाहता  गत  साल  भी

 एक  पूरक  मांग  art  लेकिन  art  १-५  लाख  की  एक  पूरक  मांग  उस  कमीशन  के

 खर्चे  के  लिए  करायी  हैं  जो  मशीनरी  खरीदने  गया  जैसा  कि  मैं  ने  गत  साल  भी  बताया

 चारों ATT  पर  सड़क  बनाने  की  जल्दी  से  जल्दी  श्रावस्यकता  है  ।



 ४  र हे  (GG  झतुपू  भ्र तु दानों की  ),

 की  परिस्थिति  को  देखते  हुए  ast  पर  जितना  पैसा  भी  खर्च  कर  सकें  उतना  करना

 लेकिन इस  साल  में  हमने  १-५  लाख  की  पूरक  मांग  रखी
 इस

 मांग  को  गत  साल  ही  रखना

 चाहिए  था  दौर  मशीन  आदि  मंगाना  चाहिए  था  ।  met  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है

 कि
 हमारे  चारों  atte  के  बाहर  को  खतरा  हैं त्री  इस  खतरे को  देखते  हुए  हमें  जल्दी  से  जल्दी

 रोड  कंस्ट्रक्शन  की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ate  जितना  भी  पैसा  चाहिए  उसको  पूरक  मांग  द्वारा

 ले  कर  इस  काम  को  जल्द  से  जल्द  पुरा  करने  का  प्रयत्न  करना  मैं  sa करता  हूं

 कि  ऐसा  कियां जाएगा  |

 fat  श्ररविग्द  घोषाल  :  भारतीय  में  अनुवाद  करते  समय

 वैज्ञानिक  ud  प्राविधिक  शब्दों  का  प्रयोग  करते  समय  किस  सिद्धान्त  को  अपनाया  जाता है

 इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  इन  दाब्दों  के  स्थान  पर  बड़े  क्रिया  दादों का  प्रयोग

 किया  जाता  है  जो  कि  नहीं  होना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  समय  जिस

 भाषिक  शब्दावली  को  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  उसे  ही  जारी  रहने  दिया  जाये  उनके  स्थान

 पर  भद्दे  और  पुराने  पड़  चुके  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  शुरू  किया  जाना  चाहिये
 ।

 जिस  विनियोजन  केन्द्र  की  स्थापना  at  गई  है  पता  नहीं  उसके  कार्यक्रम  के  अधीन

 किस  प्रकार  की  विदेशी  पूंजी  लगायी  जायेगी  इस  प्रकार  की  विदेशी  पूंजी  लगाने  की  अनुमति

 देने  से  पहले  सरकार  को  इस  बात  का  निश्चय  कर  लेना  चाहिये  कि  देशी  पूंजी  से  मध्यम

 शर  छोटे  पैमाने  वाले  जो  उद्योग  विकसित  हो  रहे  हैं  कहीं  यह  विदेशी  पूंजी  उनसे  तो  होड़

 नहीं  करेगी
 ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  are  कि  झा साम  को  पुलिस  के  लिये  इतना  झ्र धिक  धन

 कयों  दिया
 ।
 मैं  नहीं  जानता

 कि
 के  झगड़ों  के  बाद  पुलिस  की  संख्या  कम  हो  गई

 है  अथवा  अधिक  ।  हम  देखते  हैं  कि  भ्राता  की  पुलिस  के  लिये  तो  भ्र ति रिक्त  घन  की

 व्यवस्थ की  गई  लेकिन  वहां  उपद्रवों  में  जो  लोग  विस्थापित  हो  गये  हैं  उनके  लिये

 बिल्कुल  भी  धन  नहीं  रख  गया  है  |

 राष्ट्रीय  राज पथों  का  निर्माण  निर्धारित  प्रतिमानों  के  भ्र तु सार  नहीं  किया  गया  है  |

 वे  मौसम  के  थपेड़े  सह  सकने  में  geet  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  रूप  नारायन  तथा

 दामोदर  पुल  झ्रागामी  कुछ  महीनों  में  ही  बना  दिये  जायें  क्योंकि  इसके  बिना  राष्ट्रीय  पथ

 बिलकुल  बेकार  है  ।

 फरक्का  बांध  योजना  को  तीसरीਂ  योजना  में  ही  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  यह  बतायें  कि  इसे  तृतीय  योजना  में

 कयों  नहीं  सम्मिलित  किया  गया है  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :
 सर्वप्रथम  मैं  मांग  संख्या  ३२  को  लेना  चाहता

 हूं  ।  यह  भारतीय  विनियोजन  केन्द्र  से  संबंध  रखती  है  ।  यह  केन्द्र  भारतीय  व्यापारियों  को

 विदेशों  से  पूंजी  कौर  तकनीकी  सहायता  कौर  विदेशियों  को  भारत  में  विनियोजन  के  क्षेत्रों

 के  संबंध.में  जानकारी  देगा  ।  विदेशी पूंजी  के  संबंध  में
 सरकार

 ने  सभा  को  कभी  भी

 fafa  नीति  नहीं  बतायी है  ।  एक  कौर हम  विदेशी  ऋणों के  बोझ  से
 दबे

 जा  रहे हैं

 झर  दूसरे  देश  में  विदेशी  पूंजी  का  श्रतुपात  बढ़ता  जा  रहा  है  यह  बहुत  दुख  की  बात  है

 किस
 सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  नीति  नहीं  बतायी  है

 ।

 मूल  अंग्रजी में
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 रेणु

 भारतीय  विनियोजन  केन्द्र  के  बारे  में  भी  हमें  कोई  निश्चित  नीति  नहीं  बतलायी  जा

 रही  मैं  इस  संबंध  में  सरकार  को  सावधान  करना  चाहती  हुं  कि  हमें  विदेशी

 पूंजी
 का

 इस  रूप  में  स्वागत  नहीं  करना  चाहिये  कि  निकट  भविष्य  में  हम  आधिक

 सामाजिक  रूप  से  उनके  आश्रित  हो  जायें  ।

 मैं  इस  संबंध  में  जापान  का  निर्देश  करना  चाहती  हूं  जापान  में  एक  विधि  है  जिसके

 श्रनूुसार  जापान  की  कोई  भी  फर्म  ५०  प्रतिशत  से  अ्रघिकਂ  विदेशी  पूंजी  का  सहयोग  प्राप्त

 नहीं  कर  सकती  है
 ।  गर्त  मैं  चाहती  हं  कि  माननीय  मंत्री  विदेशी  पूंजी  के  संबंध  में  स्पष्ट

 नीति  व्यक्त  करें  ।

 wa  मैं  मांग  संख्या  १०६  को  लेती  हूं
 ।

 यह  वायरस  के  साथ  हिन्दुस्तान  श्रारगैनिक

 कैमिकल्स  की  स्थापना  के  समझौते  के  संबंध  में  है  ।  इस  संबंध  में  यह  कहा  गया  है  कि

 गैर-सरकारी  टैक्नीकल  सहायता  के  रूप  में  जो  राशि  श्रायेगी  वह  सम न्याय  पूंजी  के  रूप  में

 वापस ar  जायेंगी  ।  तथापि  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  सम न्याय पूंजी  का  भ्रंश  है
 कौर

 गर-सरकारी  विदेशी  फर्म  के  द्वारा  कितने  प्रतिशत  wa  रखे  जायेंगे  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  इस  परियोजना का  कार्य  एक  सीमित  समवाय को  सौंपा  गया  है
 |  हम

 प्राकलन
 समिति

 में
 सदैव

 यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्रों
 में

 इस
 प्रकार  की

 योजनाश्रों  का  संचालन  करने  के  लिये  निगमों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।

 अरब
 मैं  सांग  संख्या १२४  को  लेती हूं  ।  यह  मांग  गंगा  गैरेज  परियोजना  के

 बारे
 में

 है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  परियोजना की  सही  स्थिति  क्या  कौर यह

 fe
 क्या  प्रभी इस  बारे  में

 जांच  की  wt  हैकि  या  वास्तविक  निर्माण
 कार्य  आरम्भ

 हो  गया  है  ।
 यद्यपि  इस  परियोजना का  कार्य  गंगा  के  निचले  भाग  सुन्दरबन

 डेल्टा  के भाग  को  रेत  भरने  से  बचाने के  लिये  oes  तथापि इस  संबंध  में

 केवल  १०००  रु०  at  प्रतीक  मांग  ही  रखी  गयी  है  समझ  में  नहीं  जाता  कि  इस

 ? मांग  का  तात्या  क्या  है

 रामकृष्ण  गुप्त  )
 :

 माननीय  weer  मेंडिस  डिमांड  न०  ११९ के

 बारे
 में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  इस  एक्स प्लैनेट री  नोट  का  मतलब  यह  है  कि  ३३  करोड़

 रुपये  की  यह  रकम  इस  ज्यादा लेनी  पड़ी  क्योंकि  बाहर  से  ale  इम्पोर्ट

 किया  जायगा  कौर  उस  मिकदार  बढ़ाई  जायगी ।  इस  सिलसिले  में  मैं  साफ़  यहीं  एक

 सुझाव  देना  चाहता  हूं
 कि

 हमारी  ज्यादा से  ज्यादा  कोशिश  यह  होनी  चाहिये  कि

 इम्पोर्ट को  बढ़ाने  के  बजायें  घटाने
 की

 तरफ़  कदम  उठाये  जायें  ।  मेरा  श्रपना  विश्वास

 यह  है  कि  ore  पूरे  तरीके
 से

 कोशिश
 की  इम्पोर्ट  के  बजाये  इन्सेन्टिव फ़ार्मिंग

 पर  ज्यादा  जोर  दिया  जाता
 ae  लैंड  रिफ़ाम्ज॑का  जो  मसला  पंद्रह  सोलह  साल  से

 चल  रह  उस  को  हल  करने
 की  की  तो  शायद  हमें  इम्पोर्ट पर  इतना

 रुपया  न  खर्चे  करना  पड़ता  |
 कल  इसी  किस्म  का  सवाल  इस  हाउस  में  भराया

 जिस  में  इस  बात
 का

 जिक्रकिया  था
 इतनी  कोशिश  के  बाद  लैंड  रियाज़

 का  मसला  हल  नहीं  हो  पाया  जिस  का  असर  हमारे  देश  की  mew  ak
 >

 पैदावार पर  पड़ता  ह  |
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 लेबरों  का  भी  सवाल है  |  जब  तक  उन्हें  जमीन  नहीं  दी  तब  तक

 वे  कल्टीवेबल  के  काम  में  ज्यादा  दिलचस्पी  नहीं  लेंगे  ।  मझे  अफ़्सोस  के  साथ  कहना

 पड़ता  है  fe  गवर्नमेंट  की  तरफ़  से  इस  काम  के  लिए  जितना  रुपया  दिया  गया  उस

 का  sett  हिस्सा  शहरी तक  यूटीआइ  नहीं  gar  है  ।
 ऐसे  wae

 की  तादाद  बहुत

 कम  a
 @)  को  लेंड  दी  गई  या  बसाया गया  है  |

 महोदय  पीठासीन

 मेरी  तजबीज  है  कि  इम्पोर्ट के  बजाये  इन  बातों  पर  ज्यादा  जोर  दिया  ताकि

 फिर  सल्फ हमारा  मुल्क  जो  पहले  फंड  ग्रेड के  मामले  में  सेल्फ  था

 हो  जाये  |

 मं  यह
 भी  कहना  चाहता हूं  जो  अनाज  इम्पोर्ट किया  या  कंट्री में  प्रोखोर  किया

 उस  का  इन्तज़ाम  भी  ठीक  होना  चाहिए  |  ag  तमाम  देश  में  सैंट्रल  गवर्नमेंट

 की  पालिसी  के  मुताबिक  कौर  एक  यनिफ़ाम  सिस्टम  से  होना  क्योंकि  मैं

 देखता हूं  कि  इसबारे  में  सैटल  गवर्नमेंट  की  जो  पालिसी  बनाई  जाती  वह  चलती

 नहीं
 है

 या  इस  बारे  में  स्टेट  गवर्नमेंट्स  से  सलाह  नहीं  ली  जाती  या  अगर  ली  जाती

 तो  उस  को  इम्प्लीमेंट नहीं  किया  जाता  है  ।  इस  का  असर  प्रोक्योरमेंट  कौर  इम्पोर्ट पर

 | पड़ता  है  ।
 इस  बारे  में  मं  एक  ही  मिसाल  हाउस के  सामने  रखाना  चाहता  हूं

 फूड  ग्रेड
 के

 स्टेंट  ट्रेडिंग  के  सवाल
 कोले  लीजिये  ।  पहले  बी  गवर्नमेंट  ने  यह  a

 frat  फूड  tear  में  स्टेट  ट्रेडिंग  को  लागू  किया  जाये  ।  बाद  में  कुछ  स्टेट्स ने

 इस  के  ख़िलाफ़  एतराज़  किया  ak  उस  स्कीम  को  हटाने  की  ara  की  गई  ।  मेरे  कहने

 का  मतलब  यह  है  fe  इस  बारे  में  फ़ैसला  er  ake  सैंट्रल  गवर्नमेंट  की  तरफ़

 से  ग्वनेमेंट्स को  गाये-वाये  इन्स्ट्क्यान्ज़  दीਂ  उन  को  फ़ालो  नहीं

 किया  गया  ।  प्रभी  परसों  अख़बार  में  यह  खबर  छपी  थी  कि  पंजाब  विधान  सभा  में  एक

 के  सवाल का  जबाब  देते  हुए  मिनिस्टर  ने  कहा  कि  सैंट्रल  गवर्नमेंट
 की  तरफ़

 से

 पंजाब  गवर्नमेंट को  साफ़  तौर  पर  यह  कहा  गया  है  fH  fey  एबांडन  करदी

 लेकिन  इस बारे में  कोई  फ़ैसला  नहीं  किया  गया  1  म  यह  अज़  करना  चाहता

 हूं  कि
 जब  dea  गवर्नमेंट  की  तरफ ़से  रुपया  लगाया  प्राक् योर मेंट  के  लिए  स्टेट्स

 को  रुपया  दिया  कौर  स्टेट  गवव्नेमेंट्स  उस  की  इंस्ट्रक्शतूज़  को  नहीं
 मार  झर

 स्कीम्ज़  को  पूरा  करने की  कोशिश  नहीं  तो  इस  का  बुरा  wat  पड़ता
 |

 a
 माह  नहीं  कहता  कि  मैं  स्टेट  ट्रॉविक  के  खिलाफ़

 लेकिन  में यह
 ज़रूर  चाहता

 हूं कि  जो  जो  उसूल  हम  तय
 उस

 को  इम्प्लीमेंट  करने  की  को

 करें

 > प्रोक्योरमेंट  का  क्या  ्
 ?

 जहां  मैं  ने  समझने
 की

 stir  की

 प्रोक्योरमेंट  इस  लिये  किया  जाता  है  कि  देश  में  भ्र नाज  की
 कमी

 न  हो  ae  लोगों

 को  mae  ठीक  भाव  पर  मिले  शर  लोग  इस  से  मुनाफ़ाख्ोरी न करें न  करे
 ।  लेकिन

 तीन  चार अगर  स्टेट  खुद  यह  काम  तो  क्या
 श्राप उस  को

 जस्टिफ़ाई

 मैं  ने  पार्लियामेंट  में  यह  सवाल  उठाया
 था  शर  सरकार  ने  यह  तस्लीम  किया

 कि  शूगर  में  पंजाब  गवर्नमेंट  किस  कद्र  मुनाफ़ा  उठा  रही
 >

 Q  ।

 2063  (Ai)
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 fara  तथा  कृषि उप  मंत्री  (  श्री
 प्र०  Ho  थामस  )  चींनी  के  संबंध  में  कोई  मांग  नहीं  है  |

 श्री  राम  कृष्ण  गीत  :
 एक  तरफ़ हम

 प्रोक्योरमेंट  करने  की  कोशिश  करते
 उस

 पर

 =
 रुपया  ख़ाँ  करते  स्टेट्स  को  मदद देते  इसलिये  कि  इस  में  मुनाफ़ाख़ोरी  ख़त्म  हो

 शौर  लोगों  को  ata  पर  अनाज  मिल  लेकिन  दूसरी  तरफ  नगर  स्टेट्स  खुद

 इस  तरह  के
 काम  तो

 यह  कहां  जस्टिफ़ाइड  है
 ?

 मैं  चाहता  हूं कि  इन  बातों पर  विचार  किया  जाये  wie  इन  को  ठीक  करने  की

 कोशिश  की  जाये  |

 श्री  मिराज  सिंह  (  फिरोजाबाद )  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मैं  अनुपूरक  डिमांड

 नम्बर  २१ भ्रौर  ३२  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इन  दोनों  मांगों
 का  उद्देश्य

 सीटें  एक  लगता है  कि  विदेशी  पूंजी  हिन्दुस्तान  में  किस  तरह  आकर्षित  हों

 पूंजी  को  हिन्दुस्तान  में  किस  तरह  लगाया  जाय े।
 डिमांड  नम्बर  २१  में  तीन  लाख

 रुपये  की  अ्रतिरिक्त मांग  की  की  गई  जिसका  ब्योरा  यह  है  :--

 योजना  संबंधी  विकास  कार्यों  के  प्रचार  कें  लिये  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  भारत

 सरकार  द्वारा  पत्रकारों के  एक  दल  के  लियें  , 88,  000  Go  ]

 ब्रिटन  कराये  योजना  रिसर्च  विकास  कार्यों  के  के  भारत

 सरकार  पत्रकारों  के  एक  दल  के  लिये  20,%0,000  सु०  इस  के

 ही  वनडे  बैंक  के  मिशन  ८६,५००  रुपये  की  की  गई  है  ।

 इस  कें  बाद  डिमांड  नंबर  ३२  में  एक  इंडियन  इन्वेस्टमेंट  सैंटर  स्थापित  करनें

 का  उल्लेख  किया  गया
 जिस  का  उद्देश्य  हिन्दुस्तान  में  कैपिटल  लगाने  के  विषय

 में  wk  आदि  उपलब्ध  करना  लगता  है  ।

 जहां  के  दो  मिशन का  सम्बन्ध  कहा जा  रहा  है  कि  वे
 विदेशों

 में  यू०  के०  य०  एस०  ए०  तृतीय  पंच-वर्षीय  योजना  ्र  हिन्दुस्तान  के

 विकास-कार्यक्रमों का  प्रचार  के
 मैं  रैंकिन  बैंक  के  मिलना  का  उद्देश्य  यही

 लगता  है  कि  वह  हिन्दुस्तानਂ  की  परिस्थितियों  कौर  को  भ्रध्ययन  करे  शौर

 यह  देखेगी  fea  प्राईवेट  कैपिटल  को  इस  देश  में  लगाया  जा.सकता  है
 ।  इस

 विषय  में  मेरी  आपत्ति यह  कि  यदि  सरकार  देश  में  प्राइवेट  कैपिटल  के  इन्वेस्टमेंट  के

 इतनी  सुविधायें  देती  जायेगी--जिन  में  इंडियन  इनवेस्टमेंट  सैंटर  खोलने  की  सुविधा  भी

 शामिल  है  भविष्य
 उस  का  नतीजा  बरच्छा  नहीं  ।  लेकिन  जब  तक

 इस  संसद के  द्वारा  नीति
 के  रूप  में  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  कराया  जाता  तब

 इस  बारे  में  सुविधायें  देने
 की  तो  दर  ae  सरक।र  लगातार  इस  तरह  की

 कार्यवाहियां  करती
 कि  एक  सैंटर  कायम करे  कौर  उस  के  द्वारा  लोगों  को  यहां

 बुलाये  कौर  उनको  सुविधायें  तो  मैं  समझता  हुं  कि  यह  बहुत  ही  खतरनाक  चीज़

 यह  माना
 जा

 सकता  है  fe  हिन्दुस्तान
 के

 विकास
 के  लिए  उसकों  विदेशी  पूजी  को  आवश्यकता

 होगी  ।
 लेकिन  विदेशी  पूजी  किस  आधार  पर  यह  हमें  सोचना  होगा  ।  में  इस  के

 नहीं  हूं
 कि  विदेशी  पूजन  art  लेकिन  Hag  स्वस्य  चाहता  हूं  कि

 विदेश  पूजी

 मल  अंग्रेजी  में



 ५  फाल्यण च्  १८८२  अ्रतुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 ),  १६६०-६१  €  ५७

 सरकारी  स्तर  पर  हिन्दुस्तान  में ग्राए  शर  इस  तरह  से  हिदुस्तान  का  विकास  att

 बरच्छा तो  यह  रहा  होता  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  ने  यह  की
 होती  कि  दुनिया

 की

 सरकारें  मिल कर  एक  विश्व के  विकास  के  स्थापित  करतीं  ।  उस  कोष

 में  दुनिया के  देश  भ्र पनी  क्षमता  के  मुताबिक  अपना  पूंजी को  में  सदा  करते

 प्रौढ़  जिस  देग  जितनी  आवश्यकता  उस  को  उतना  रुपय  दिया  जाता

 उसका  विकास  किया  जाता  ।  खास  तौर  से  जो  भ्रमण-विकसित  कौर  विकसित  देश  जसे

 wit
 के  देश  हिन्दुस्तान  है  भ्र  दूसरे  एशिया  के  मुल्कों  ,  उन  सभी  को  विकास  के

 लिए  आधिक  सहायता  की श्रावश्यकता  ।  अगर  वह  wifes  सहायता  प्राइवेट  तौर

 से  ली  जाती  या
 क्रेडिट

 लिया  जाता  है  तोहो  सकता  है  कि  जो  ऐसा

 है  उसकी  विदेशी  नीति  पर  ant  चल
 कर

 इसका  कुछ  प्रभाव  पड़
 कौर  अगर

 वैदेशिक  नीति  पर  प्रभाव  नहीं  भी  पड़ता  है  तो  कम  से  कम  यह  तो  माना  जा  सकता

 ह ैकि  उस  देश  को  व्याज  की  दर  ऊंची  देनी  पड़ेगी  राज  हम  देखते  हैं  कि  हमें
 पश्चिमी

 देशों
 से

 कौर
 पूर्वी  यूरोप  के  जो  देश  कहे  जाते  उन  से  सहायता  मिलती  है  पूर्वी

 यूरोप  के  जो  देश  उनकी  सहायता  सरकारी  स्तर  पर  कराती  है  ।  कौर उस  सहायता

 पर  हमेशा  ही  व्याज  की  दर  ढाई  प्रतिशत  से  झ्र धिक  नहीं  होती  है  ।  लेकिन
 पश्चिमी

 देशों
 से  जो  सहायता  हमें  मिलती  उस  पर  व्याज  की दर

 चार  प्रतिशत  ,  साढ़े
 चार

 प्रतिशत
 श्र  कहीं  कहीं  इस  से  भी  ग्रीक  होती  है  ।  वह  एक  सिद्धान्त  को

 बात है
 ।  लेकिन  में  उस  पर  इस  समय  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं

 तो  इंडियन

 इनवेस्टमेंट  सैंटर
 के  बारे  में  my  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं

 ।
 मुझे  है  कि  यहं

 जो
 der  कायम  किया  है  ,  ae  aga  ही  खतरनाक  चीज़

 होगी  कौर इस  पर
 |

 कार्यवाही  करने से  पहले  सरकार को  करना  चाहिये
 ।  मैं  चाहता हूँ

 कि  सरकार  विचार  करे कि  क्या  यह  चीज़  में  प्राइवेट  पूंजी के  लिए
 द्वार  तो

 नहीं  खोल  ata  इस  तरह  की  संभावनायें  पैदा तो  नहीं  हो  जायेंगी  जिस
 से  हिन्दुस्तान  के  प्राइवेट  पूंजीपति  ,  उद्योगपति  उन

 से
 मिलकर  किसी

 भी
 व्याज

 पर  पूंजी

 प्राप्त  कर  लें  शौर  उन  के  साथ  मिल  कर  हिन्दुस्तान  में  पूंजी  लगा  लें
 ?

 मैं  चाहता  हूं

 सरकार  इसका  स्पष्टीकरण  करे  कौर  स्पष्ट  घोषणा  करे  कि  इस  तरह  की  बात  नहीं

 होगी  ।

 wat  जर्नलिस्ट्स  की  टिम्स  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।
 मैँ

 समझता
 हूं  कि

 इस  पर  पुर्नविचार  करने की  जरूरत  है  कौर  रुपया इस  तरह
 से

 ः घ्च  करने  की  कोई
 आवश्यकता

 नहीं  ।  विदेशों में  हमारे  feat  लंडन  में  हमारा  हाई  कमिशन  है
 ,  अमरीका  में

 भी

 मिशन  है  ।  यह  जा  सकता  है  कि  अमरीका से  पत्रकारों  की  टीम
 झाई  शौर

 चूंकि  order  से  हमें  काफी  सहायता  मिल  रही  है  ,  वहू  वहां जा  कर  हमारे  लिए
 प्रचार

 हमारे  प्लान  के  बारे  में  प्रचार  करेगी  लेकिन  यू०
 क०  से  जो  पत्रकारों

 का  प्रतिनिधि  मंडल  पाया  उसकी  azar  झ्र।वद्यकता  थी
 ?  उस  के  स्वागत  ate  दूसरी

 तरह  से  जो श्राप  खर्चा  करते  उसका क्या  मतलब  है  ?  इंग्लैंड
 के  साथ  हमारे  संबंध

 पांच

 दस  साल के  नहीं  सैंकड़ों
 बरस  पुराने  वहां

 के  लोग  सब  कुछ
 जानते

 हैं
 ।  इस

 के
 लिए

 खर्चा  मे  समझता  हूं  जायज  नहीं  था  कौर वह  नहीं  किया  जाना  चाहिए
 था  |

 में  चाहूंगा  कि  भविष्य
 में  इस  तरह  का  खर्चा

 न
 जाए

 केन्द्रशासित  प्रदेशों के  लिये  भी  रुपये की  मांग  की  गई  है  ।  उस  मांग  में
 टेरिटोरियल

 कांउसिल  की  मांग
 भी  शामिल  है  ।  उस  के  लिये  भी  कुछ

 है  ।
 मैँ

 सरकार
 से  यह
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 जानना  चाहता हूं  कि  क्या  वह
 भ्र भी

 तक  इस  पर  विचार  नहीं  कर  सकी  है  कि

 टोरिया  काउन्सिल  का  जो  सेट  भ्रम  केन्द्र  ख़ासी  प्रदश ों में  उसको  बदला  जाए  ak

 वहां  पर  प्रतिनिधि  सरकारी  की  स्थापना  की  जाए
 ?  इस  संदर्भ  मं  में  मनी पर में

 जो
 भ्रान्दोलन  gal  उसका  जिक्र  करना  चाहता  हूं  |  उसको  दबाने  के  लिए  नौ  लाख

 रुपया  खरच  किया  झर  उसकी  मांग  रखी गई  है  ।  बिहार  we  aaa  बंगाल

 से  इस  ग्रान्दोलन  को  दबानेਂ के  लिए  पुलिस  बुलाई  गई  थी  ।  समझता हूं  कि  इस

 तरह से  पुलिस  बुलाने की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  शान्ति  पूर्ण  सत्याग्रह  को  इस  तरह

 से  नहीं  दबाया  जाना  चाहिये  था  ।  जरूरतਂ  इस  बात  की  थी  सरकार  जनता  की

 चित  मांगों
 पर  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करती  |  ग्राम  ऐसा  किया  होता  तो

 इस
 तरह  का  खर्चा  करने  की  जरूरत

 न  महसूस  होती  ।  में  श्रद्धा  करता  कि  गर्व

 भविष्य  में  इस  तरह की  मांगें  सदन  के  सम्मुख  सरकार  की  से  प्रस्तुत  नहीं  की

 जायेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  ने  पांच  पांच  मिनट  मांगे  हैं  उन्हें  चाहिये  कि  पांच

 मिनट में  खत्म  कर  दें  ।

 चौ०  रणवीर  fag  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  चंकी  समय  ज्ञापन  निर्धारित  कर

 दिया है

 उपाध्यक्ष  महो  दय  ने  निर्धारित  नहीं  कर  दिया  भ्रापने खुद  ही  पांच  मिनट

 मांग थ

 ञ  |  ह
 चौ०  रणवीर  सिह  पाछ से  शुरू  |  |  में  पहले  डिमांड  नम्बर

 g&  लेता  हूं  ।

 यहां  पर  कहा  गया  है  कि  कुछ  सरकारें  हिन्द  सरकार  स्टेट  टेंडिंग ्
 इन

 फूड  के  खिलाफ  इस  नीति  केखिलाफ  में  श्रमिकों  एक  दुसरे  जनाने  याद

 r  |  सन  अया  था  जब दिलाना  ब्ट्  तद  ee Os  पहले  समय

 विदेशों  र  काफ  राज  यहां  श्रीया  था  |  say  बाद  लोगों  ने  समझा  कि  शाथ

 रिवाज  के  मामले  में  देश  आत्म  fat  गया है  az  इतना  पदा

 करने  लग  गया  कि  जितने  की  उस  को  जरूरत  है  |  इसका  इशारा  दुसरे

 प्लान  में भी
 तै
 ९  ।  यह  समझकर  कि  हम  कठिनाई  को  पार  कर  गर  ,  बहुत  थोड़े

 रुपय  का  गाधि  रखी  गई  थी  ।  लेकिन  दुसरे  प्लान  के  दौरान  में  यह  जाहिर  हो

 गया  कि  हमारा  जो  अनुमान  था  वह  गलत  था  1  पं  हम  नक ्  देश  में  इतना

 अनाज  पैदा  कर  नीं  जितने  की  कि  हमको  अ्रावश्यकता  तो  इषणा  क्रेडिट  मुर

 भी  मिलेगा  |  लेकिन  बात  साफ  है  इस  देश  के  अन्दर  दो  किस्म के केलाग  एक

 तो  वे  हू
 जो  अराज  पदा  करते  हैं  पौर  दूसरे  वे  जो  mare  खाते हैं

 उपाध्यक्ष  मोदी  :
 जो  पेदा

 करते  वे  खाते  नहीं  हैं  क्या  ?

 ची०  रणवीर  सिह  वें  खात ेहैं  लेकिन  खरीद  कर  सहीं  खातें
 हैं  ।  यह  कहन

 कामरा  मथा  ।

 खाने  वालो ंके  fat  सरकार  ने  सस्ता  अनाज  देने  के  लिए  सैकडों  करोड़  रुपया  निकाला

 लेकिन  जब  १९५४
 में

 काश्तकारों  को  बचाने  का  वक्त  प्राया  तो  उन्होंने ३०
 करोड़
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 मुश्किल  से  हांसिल  ।  qa  डर
 है

 कि  ot  भी  कोई  ऐसा  न  जाए

 जब  कि  किसानों  को  बचाने  की  जरूरत  पिछली  सका  हमारा  ग्रंदाज़ा  गलत  साबत

 gar  कौर  हो  सकता  है  कि  अग  ऐसा  ही  ati  लेकिन  में  पंजाब  सरकार
 को  इस

 बात
 के  लिए  बधाई  देता हूं  कि  उस  ने  किसानों  के

 प्रति  हमदर्दी  का  बरताव  किया

 जो  अनाज  पैदा  करता  उस  के  प्रति  हमदर्दी  दिखाई  ।  हिन्दुस्तान

 सरकार  के  खाद्य  मंत्रालय  के  खिलाफ  क्त  ने  जो  हौसला  दिखाया
 उस

 के

 लिए  में  उसको  बंधाई  देता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मगर  लड़ाना  चाहते हैं  दोनों  को  ।

 ato  रणवीर  fag:  में  समझता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  का  कृषि  कौर  खुराक  मंत्रालय
 Ss = इस  बारे  में

 गलती
 पर  हैऔर  इतिहास  का  तजुर्बा  मेरे  साथ  ।  जो  रुपय  ड्राप  अपने  पास

 रखना  चाहते  हैं  या  स्टेट  ट्रॉविक  खूराक  में
 करना  चाहते  हैं  काश्तकार  के  मफ़ाद  के

 करना  चाहते  हैं  ।  रामकृष्ण  गुप्त  जी  ने  जब  तक  खुराक  खाने  वालों  के  लिए

 रुपया  खर्चें  कोई  एतराज़  नहीं  ,  लेकिन  जब  खूराक  पैदा

 इसको  में करने  वालों  का  सवाल  रया  तो  उसकी  कुछ  कुछ  उन्होंने  मुख़ालिफ़त  की  ।

 समझ  सकता हूं
 ।  में  समझता  faa  वक्‍त  करा  गया  है  जब  fe  हिन्दुस्तान  के

 खूराक  मंत्रालय  को  स्टेट्स  की  मदद
 के  लिए  शाना

 श्री
 रामकृष्ण  गुप्त

 :
 में

 किसी  मेम्बर
 के  इंडिविजुअल  खिलाफ  नहीं  हूं  ।  में  ने

 यह  कहा  कि
 यूनिकोड  पालिसी  होनी  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  अब  चौधरी  साहब  की  भी  तो  बात  सुन  लीजिये  |

 ato
 रणवीर  मुझे कोई  एतराज  नहीं  है  लेकिन  इतना  ही  समय

 जो  वह

 मुझे
 प्रौर

 दे  दिया  जाए  |

 जहां तक  सरकार  द्वारा  मुनाफे  कमाये  जाने  का  सम्बन्ध  है  मैं  समझता  हूं  fe  वह

 मुनाफा  चीनी
 में

 जा  सकता  है  ।
 इस  देश  के  झाम  आदमी  की  खूराक  गुड़  शूगर

 इस  में  ग्राम  वह  मुनाफा  कमाती  है  तो  वह  सही  है  ।
 जो मुनाफा  वह  इस  में  कमायेगी वह

 लोगों  का स्तर  ऊंचा  करने  में  खच  ।  लेकिन जो  मुनाफा  खाद
 से  कमाया  जाता

 वह  ठीक  नहीं  हैं  ।  अराज  सुबह  बताया  गया कि  १८  करोड़  रुपया  या  कितना  मुनाफा

 खाद
 की

 फ़रोख़त  से  देश  ने  कमाया  हैं
 ।

 यह  चीज़  खतरनाक  है
 ।  हम  खाद

 सस्ता

 कर  के  काश्तकार  को  देंगे  तो  वह  दौर  ज्यादा  शहनाज  पैदा  करेगा  |  झगर  मेरे  भाई

 इस  पर  एतराज़  करते  ae  कहते  कि  इस  में  मुनाफा  नहीं  जाना  चाहिये  तो  मैं

 समझ  सकता  था कि  उनकी  हमदर्दी  किस  केसाथ  लेकिन  इस  बात  पर  उन्होंने कोई

 एतराज़  नहीं  किया  \

 sa  डिमांड  नम्बर  ३२  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  बहुत  से  भाइयों  ने

 गिला  किया है  कि  बाहर  से  लोग  यहां प्रात  तनेलिस्ट ह. | द  दूसरे  बेक  के  साथी
 =
 ष  किं aa  उन  के  ऊपर  क्यों  खर्चे  किया  जाता  &  ।  उन  से  में  कहना  चाहता

 हमें वह  जमाना  याद है  जब  दूसरे  प्लान  पर  बहस  हो  रही  थी  तो  यह  गया

 था  ८००
 करोड़  रुपया  बाहर  वाले  देंगे  ।  लेकिन  इतिहास ने  साबित  किया

 कि

 Goo  हमको करोड़  नहीं  QYoo  करोड़  बाहर के  देशों  ने
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 रणवीर

 देने  का  वायदा  Pear  are  दुसरे  प्लान  के  १२००  करोड़  के  करीब  रुपया

 सहायता  को  हासिल  करने  के  लिये  नगर हम  कुछ  लोगों को  यहां  बुला  कर  दिखायें  तो

 इस  पर  वे  एतराज  करते
 हैं  ।

 अजीब  हालत  उन
 के

 एतराज  की  ।  कभी  कहते
 हैं  कि

 हम  को  कोई  पैसा  नहीं  कभी  कहते  हैं कि  हम  उस
 को

 वापिस  नहीं  दे

 कभी  कहते  हैंकि  of  लाइनों  का  लॉकर  यहां  क्यों  दिखलाते  हो  ।  वेह  अपनी  बात  कह

 सकते  हैं  |

 म  एक  ae  at  करना  चाहता  हूं  डिमान्ड  नं०  gy  पर  ।  श्रीकिशन  लैंग्वेज  कमिशन
 की

 सिफारिश के
 तौर

 पर  एक  कमिशन  बनाया  गया  है  जो
 सायंस  कौर  दूसरी

 बातों  की  टर्मिनालोजी

 तैयार  लेकिन  जिस  ढंग  से  सप्लीमेंटरी डिमांड  १०००  रु०  की  रखी  गई  वह  जाहिर  करती

 है  कि
 इस  की

 तरफ  हमारा  कितना  जोश  कितनी  हमारे  दिल  में  तड़प  है
 कि

 देश
 की

 भाषा  के

 meat  तालीम दी  जाय  कौर  सरकारी  काम  काज  चलाया  जाय  ।  मुझे  भ्र भी
 भी

 याद  है
 कि

 जिस

 इस  रिपोर्ट  पर  बहस  हो  रही  उस  वक्त  हम  कहा  था  कि  are  हिन्दुस्तान  की  सरकार

 चाहती  जो  कि  म
 समझता  हुं  कि  देश  की  एकता  के  लिये  जरूरी  कि  इस  देवा  की  कोई  एक

 भाषा  जो  कि  हिन्दी  ही  हो  सकती  श्रगर  सरकार  चाहती  है  कि  जो  भाई  ars  हमारे

 टे  रिया  में  बैठे  जो  कि  हमारी  किस्मत  के  मालिक  कौर उस  सदनਂ  के  अन्दर  जो  सदस्य  लोग

 बैठे  हुए
 जो  देश  की  किश्मत  के  मालिक हें  जिन  को  हिन्दी  नहीं  प्रति  वे  हिन्दी  पढ़ें

 तो  उन  को  सही  तरफ  से  कदम  उठाने  चाहियें  ।  जो  भी  हिन्दी  पढ़े  कौर  परीक्षा  पास  कर ले

 उस  को  सरकार  २,०००  रु०  इनाम  के  तौर  पर  तो  मैं  समझता हुं  कि  सब  लोग  हिन्दी

 पढ़ेंगे प्र  यह  देश  की  बहुत  बड़ी  सेवा  होगी  |  यही  वे  आदमी  हैं  जो  देश  को  एक  तरह  से  ठीक

 रास्ते  पर  नहीं  जाने  देते  हैं
 ।

 जिस  चीज  को  देश  के  विधायकों  ने  कबूल  जिन्होंने  कि  देश
 की

 भाषा  का  fora  लिया  उन  के  रास्ते  में  रोड़े  हैं  ।  उन  रोड़ों  को  बिना  किसी  विरोधी  प्रचार

 बगैर  किसी  तरह  से  उन  के  खिलाफ  कुछ  कहे  बगैर  किसी  तरह  से  उन  को  बाध्य
 किये

 थोड़े  प्रलोभन  से  मना  तो  वह  सही  रास्ता  होगा  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हं  कि  इस  डिमान्ड  के

 लिये  कम  से  कम  अगले  बजट  में  वे  यह  डिमान्ड  करें  कि  जो  भी  ईन्डर  सेक्रेटरी  से  ऊपर
 शर  सेक्रेटरी

 के  लेवल  तक  के  लोग  हिन्दी  नहीं  जानते  या  जो  पार्लियामेंट  कौर  ग्रसेम्बलियों में  मेम्बर  हैं

 हिन्दी  नहीं  जानते  किन अगर वं  हिन्दी  की  परीक्षा  पास  करें  तो  हर  एक  को  दो  दो  हजार  रुपये  ईनाम

 के  तौर  पर  fat  जायें  र  उसके  लिये  बजट  में  पैसा  रखा  जाये  ।

 श्री  भ्रमित  सिह  सरहदी  :  मैं  मांग  संख्या  ७२  को लेता हूं  ।  इसमें  केवल

 १०,०००  रु०  की  मांग
 की  गयी है  जो

 कि  सरकार के  विरुद्ध  हुई  डिग्रियों  को  चुकाने  के  लिये

 तथापि  यह  एक  सिद्धान्त  का  मामला  है  ale  मैं  पुछना  चाहता हूं
 कि  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  करना  चाहती  है  ।  एक  सरकार  इस  मंत्रालय  को  बन्द  कर  इसके  काम  यथाशीघ्र

 समाप्त  करना  चाहती  है  दूसरी  रोक  कई  वर्गों  की  विस्थापित  सम्पत्तियां  ऐसी  हैं  जिनका  कभी  तक

 कोई  निपटारा  नहीं  gard

 विस्थापित  संपत्ति  अधिनियम  के  अधीन  जो  नियम  बनाये  गये  हैं  उनके  अधीन  सभी  व्यक्ति

 अनुच्छेद  २२६  शौर  २२७  का  सहारा  लेकर  उच्च न्यायालय  तक  जाना  चाहते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मैंने  एक  गैरसरकारी  विनियम
 भी  प्रस्तुत  किया  था  झर  कहा  था  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  की  जो

 मूल  अंग्रजी में
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 सम्पत्तियां  उनके  दावों  के  ग्रीन  दी  उनके  मामले  छः  महीनों  के  पश्चात  प्रारम्भ न  किये

 इसके  म्रतिरिक्त  ate  भी  कई  बाते  हैं  ।  मेरे  कथन  का  तात्पर्य  है  कि  सरकार  को  लोगों
 को

 मुकदमेबाजी  से  बचाने  की  दिशा  में  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 fat  त्यागी  के  ऊपर  ऋण  बढ़ता  जा  रहा  है  गर्त  मेरा  सरकार  से

 निवेदन  है
 कि

 वह  व्यय  के  सम्बन्ध  में  कठौती  करे  ।  हम  कई क्षेत्रों  में  कटौती कर  सकते  हैं  ।

 हम  कई  क्षेत्रों  में  सरकारी  व्यापार  कर  रहे रहे  हैं  ।  यह  ज्ञात  sar  है  कि  राज्य
 को  I उर्वरकों

 के  व्यापार
 से  १५,  १६  करोड़  रुपयों  का  लाभ  हुमा  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  उचित  नहीं  है  कि

 wae
 जैसी  वस्तु  में  इतना

 लाभ
 कमाया  जाय

 ।
 हमें  चाहिये  कि  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  मुनाफे

 को  एक  प्रतिशत  स्थिर  कर  देवें  |

 श्री  स०  चं०  जेन  मांग  संख्या  €६  के  प्रधान  सामान  की  खरीद  के  लिये

 २६  करोड़  की  मांग  रखी  गयी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  सामान  खरीदने  के  विभाग  को  चाहिये  कि  वह  अधिकाधिक  वस्तुएं  छोटे  पैमाने  के

 उद्योग से  खरीदे  ।  इस  सम्बन्ध  में  आपको  ज्ञात  होगा  कि  Co  प्रतिशत  सामान  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र

 से  खरीदा  जाता  है  केवल  तीन  प्रतिशत  सामान  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  से  खरीदा  गया  है  ।

 अब  म
 मांग

 संख्या  ५६
 को  लेता हूं

 ।
 इसके  श्रन्तगंत  १  करोड़  की  मांग  रखी  गयी  है  ।  यह

 माग  हिमाचल  त्रिपुरा  इत्यादि में  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सहायता  देने  के  लिये

 गयी  है  ।  मेरे  विश्वास  से  इतनी  बड़ी  रखी  दान  देना  जनता  में  भीख  मांगने  की  प्रवृत्ति

 पैदा  करना  है  |

 मैं  मांग  संख्या  €२  को  लेता  हूं
 ।

 यह  राष्ट्रीय  राजपथों  में  मरम्मत  के  सम्बन्ध  में  रखी
 गयी  है  ais  ट्रंक  रोड  पंजाब  के  कई  ऐसे  क्षेत्रों  से  हो  कर  जाती  है  जो  पानी  से  भरे

 रहते  सरकार  जब  तक  इन  क्षेत्रों  का  पानी  नहीं  हटायेगी  तब  तक  इस  प्रकार  की  मांगें
 सदैव  जारी  रहेंगी  ।

 अन्त  में  में  फिर  सरकार  का  ध्यान  बजट  के  आंकड़ों
 की

 कौर  दिलाना  चाहता  हूं
 जो

 बहुत

 बढ़ा  चढ़ा  कर  दिखाये  जाते  निस्संदेह  भ्रनुपुरक  मांगें  बहुत  अ्रघिक  रखी  जाती  यह  अनुचित है  ।

 इसके  उदाहरण  के  लिय  मांग  संख्या  ५४  श्र  मांग  संख्या  ५६  को  रखा  जा  सकता  है  ।  मैं  ar

 करता  हूं  कि  मंत्रालय  इस  मामले  में  श्रमिक  सावधान  रहेगा  |

 1  खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  माननीय  सदस्यों  ने  मांग  संख्या  ८२

 के  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्टीकरण  मांगा  है  ।  में  संक्षेप  में  इसका  स्पष्टीकरण  करना  चाहेगा  ।  इसमें

 इस्पात  के  सीमांत  उत्पादन  प्रौढ़  उनका  पुनर्वेलन  करने  वाले
 कारखानों

 को  भुगतान  के  सम्बन्ध
 में

 वृहत  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  इसके  भ्रमित  उत्पादकों  को  सारे  भुगतान  जिसके  श्रन्त्गत  बकाया

 तथा  प्रतिदारण  कीमतें  ती  हैं  चलायी  जाती हैं  ।  इसके  अलावा  व्याख्यात्मक  टिप्पण  में

 कारण  मूल्य  के  ४४  रु०  प्रति  टन  हो  जाने  से  अ्रस्थायी  वृद्धि
 से  होने  वाला  भुगतान

 गया है  ।  यह  वृद्धि  वास्तविक  उत्पादकों को  भी  बतला  दी  गयी  है

 यह  वृद्धि  विभिन्न  वर्गों
 में  हुई  वुद्धि  का  औसत है  ।  उत्पादकों  को  भेजे  गये  संवाद  में  कोई

 नहीं  दिखायी  गयी  विभिन्न  वर्गों  के  प्रतिधारण  मूल्य  निश्चित  किये  जा  चुके  श्र

 उत्पादकों
 को

 इसकी  सूंचना  दे
 दी

 गयी  है  ।  केवल  अभिव्यक्ति  कौर  गणना  के  विचार  से  इसे

 +H  अंग्रेजी में
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 किरदार  स्वर्ण

 cs  रु०  प्रति  टन  की  aaa  वृद्धि  कहा  गया  है  ।  यह  वृद्धि  वह  कीमत है  जो
 कि  पिछले  पांच

 वर्षों  से  कायम है  ।  यह  कीमत  Vow.  xe  रु०  प्रति  टन  है  ।  पांच  वर्षों  के  लिये  यह  प्रतिदारण

 मूल्य  इस  अ्राधार  रखा  गया  था  कि  प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  अनुमानित  उस  पुरी  अवधि  में  कुल

 उत्पादन  कितना है  ।  वह  भारित  श्रौसत  मूल्य  एवरेज  है  ।  समय  समय  पर

 वृद्धि  की  गई  हैं  वे  भी  इसी  प्राकार  पर  की  गई  हैं  ।  यदि  कीमतों  को  भारित  अ्रौसत  मूल्य  के  म्राघार

 पर  न  देकर  वृद्धि  की  वास्तविक  तारीखों  से  सरल-रेखा  स्वीकार  पर  दिया  जाता  तो

 पांच  वर्षों  की  maha  के  ग्रंथ  में  यह  कोमल  VEE  रु०  होती  |  ३१  १६६०  को  जो  कीमत

 वहू  मापने  के  उपरांत  होने  वाली  कीमत  २०  रु०  से  कुछ  अ्रघिक कम है कम  है  |

 दो  इस्पात  अर्थात्‌  टाटा  कौर  इंडियन  बाइरन  के  साथ  हुए  समझौते  के  अनुसार

 नये  प्रतिदारण  मूल्य  प्रफुल्ल  आयोग  परामर्श  से  निश्चित  किया  जायेगा  ।  हमारे  लागत  लेखापाल

 ने  टाटा  ate  इंडियन  बाइरन  समवायों  में  प्रारम्भिक  लागत  की  जांच  की  ।  उन्होंने  चार  पांच

 महीने  तक  प्रत्येक  पहलू  की  विस्तृत  जांच  की  तथा  अपना  प्रतिवेदन  १९६०  में  प्रस्तुत

 किया  |  इस  प्रतिवेदन  के  अध्ययन  से  यह  बात  ज्ञात  होती  है  कि  मान्य  सिद्धान्तों  के  श्राघार  पर

 लागत  की  जांच  करने  के  उपरांत  प्रतिदारण  मूल्य  की  वृद्धि  होने  की  गुंजाइश है  ।  नयी  श्रीराम

 के  लिये  मूल्य  निश्चित  करने  में  कई  बातों  पर  विचार  करना  अन्तिम  निश्चय  करने  में

 कई  वर्ष  लग  जायेंगे  |  इसी  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  अस्थायी  वृद्धि

 मंजूर  कर  दी  है  ।  मुख्य  उत्पादकों  को  यह  अस्थायी  कीमतें  बता  दी  गयी  हैं  जिससे  वे  आवश्यक

 e ofa  कर  सकें  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गोपनीयता  नहीं  ।

 श्री  सोमानी  ने  यह  कहा  है  कि  इस  बात को  लेकर  बाजार  में  काफी  सट्टा  चल  रहा है  ।

 तथापि  मैँ  इस  बात  को  लेकर  सट्टेबाजी  का  कोई  कारण  नहीं  क्योंकि  जो  वृद्धि  मंजूर  कीं

 गयी  है  वह  लागत  के  कारण  है  ।  इनका  लाभांश  की  घोषणा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  कौर न  ही

 लाभांश  देने  की  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  बाजार  में  यदि  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  उतार  चढ़ाव  है  तो  मेरे  लिये  यह  mary  नहीं  है  कि  मैं  इस  मामले  में  अपनी  राय

 व्यक्त  करू ॥

 श्री  भरूचा  ने  तकों  को  पुनः  दुहराया है
 ।

 मेरा  विचार
 भी

 उसी  प्रकार  का  होगा
 ।'

 मैँ  उसे  दुहराना  नहीं  चाहता हूं  ।  वह  मंहगी  झ्रायातित  वस्तु भ्र ों  को  समानीकरण  निधि  से

 सहायता  देने  के  पक्ष  में  नहीं हैं  ।  वे  इस  सिद्धान्त के  विरोधी  हैं  कि  mera  किया  गया  इस्पात  देसी

 इस्पात  की  कीमतों  पर  ही  देश  में  उपलब्ध  हो  |  हमने  इस  विचार  पर  बहुत  गौर  किया  रोक

 नतीजे  पर  पहुंचे  हैं  कि  देशी  तथा  आयातित  इस्पात  एक  ही  मूल्य  पर  उपभोक्ता  को  उपलब्ध

 चाहिये |  आयात  कम  होने  से  समानीकरण  निधि  से  कम  पैसा  देना  होगा  |  इससे  हमारे

 में  वृद्धि  होती

 श्री  तंगामणि  (age)  :  प्रतिदारण मूल्य  में  ४५  रु०
 की

 वृद्धि  कब  तक  कायम  रहेगी  ?.

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  मे  पहिले  ही  कह  चुका  हुं
 कि  इस  में  प्रफुल्ल  आयोग  की

 के  अनुसार  परिवर्तन हो  सकता  है
 ।  इस  सम्बन्ध में  प्रफुल्ल  आयोग

 को
 निर्देश  किया  जा  चुका  है

 ।'

 यदि  सभी  बातों  पर  विचार  कर  प्रफुल्ल  आयोग  कीमत  में  वृद्धि  की  सिफारिश  करता  है  तो

 समानीकरण  निधि  से  a  afar  राशि  देनी  होगी  ।  यदि  वह  कम  कीमत  की  सिफा  रिदा

 तो  उसको  परिवर्तित  कर  दिया  जायेगा  |

 माथ  याम्या

 मल  watt  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  गृह  मंत्रालय  के  सम्बन्ध में  थोड़े  से  ही

 प्रश्न  उठाये  गये  हैं
 ।

 में  पहिले  मनीपुर
 को

 लेता  हूं
 जो  कि

 एक  संघ  क्षेत्र  मेरे  मित्र
 जो  कि  एक

 वर्ष  तक
 निरोध

 में  रहे  बार  बार  यह  बात  कह  रहे  हैं
 कि  आन्दोलन  शांतिपूर्ण  यह

 आन्दोलन
 कभी

 भी  शांतिपूर्ण  नहीं  रहा  ate  काफी
 हिंसात्मक

 कार्य  किये  गये  तथा  प्रशासन  को

 ठप्प  करने  की  कोशिश  की  गयी  |  सरकार को  कुछ  विशेष  कार्यवाही करनी  पड़ी  ।

 इस  उद्देश्य
 की

 पूर्ति  के  लिये  ग्रान्दोलन  करने
 की

 झ्रावश्यकता  ही  नहीं
 थी  ।

 यदि
 माननीय  सदस्य  वहां  के  प्रशासनिक  रूपरेखा  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  वे  ea  संवैधानिक  तरीके

 भ्र स्त यार कर  सकते  थे  ।  या  इस  सभा  में  यह  मामला  पेश  कर  सकते  थे  |  जब  तक  राज्य  पुनर्गठन

 भप्रधिनियम में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  नहीं  होता  है  तब  तक  सरकार  को  अपना  प्रशासन  इसी

 रूप  में  चलाना  होगा  तथा  माननीय  सदस्यों  ने  जो  धमकियां  दी  हैं  उनका  भी  मुकाबला  करना

 होगा  ।  इसी  कारण  पुलिस  इत्यादि  के  ऊपर  कुछ  व्यय  करना  पड़ा  ।

 mam  पुलिस  के  ऊपर  जो  राशि  व्यय की  गयी  ag  विमान  ay  के  लिये  नहीं

 थी  ।
 यह  वर्षों  के  लिये  तथापि  यह  पिछले  बजट  की  स्वीकृति  के  उपरांत

 ही
 रखी  गयी

 ।
 इसे  अनुपूरक

 मांग
 में

 शामिल
 करना

 ।

 सराईकेला  खरसांवा के  बारे  में  एक  बात  उठायी  गयी  थी  ।  श्री  पाणिग्रहण  का

 कथन
 है  कि  वहां  उड़ीया  व्यक्तियों  कों  नियुक्त  नहीं  किया जा  रहा  है  ।  यह  बात

 ।  इस  संबंध  में  कई  प्रश्न  पूछे  गये  झर  उनका  उत्तर  दिया  गया  ।

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग
 के

 पारित  होने के  समय  भी
 इस  पर  काफी  चर्चा  हुई  थी ।  जब

 तक  वहां  बोलने  वाले  लोग  मौजूद  हैं  तब  तक  सरकार  की  यह  हार्दिक  इच्छा है
 कि  वहां  जनगणना  का  कायें  कुशलता  शर  निष्पक्षता  से  हो  ।  लिये  जनगणना

 के  महा पंजीयक  स्वंय  वहां  तथा  व्यवस्था  की  कि  जिस से  वर्गों

 के  लोगों  को  संतोष  हो  ।  वहां  की  भ्राबादी से  अधिक  जनगणना  फार्म  दिये  गये

 सरकार  यह  चाहती  है  कि  बिलकूल  सहीं  जानकारी  प्राप्त  उड़िया  भाषा  भाषी  लोगों

 को
 भी  इस  कायें  के  करने  को  नियुक्त किया  है  ।  २४  उड़ीया  पर्यवेक्षक  कौर  RRE

 wera  गणक  नियुक्त  किये  गये  हैं
 ।  यह  कहना  गलत  है  कि  उड़ीया  जानने

 वाले  लोगों  को  नियुक्त  ही  नहीं  किया
 ।

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  उचित

 वाही की  है

 जम्प शर  काश्मीर  को  दिये  जाने  वाले  धन  के  संबंध  में
 जैन  का

 कथन
 था  कि  बाढ़

 इत्यादि  होन ेपर  भी  भारत  सरकार  को  बिल्कुल  सहायता नहीं  देनी  चाहिये  ।'  यह  बात

 उचित  नहीं  है  ।  जम्मू  श्र  काश्मीर  में  PENG  अर  Qeue Fl ate ATs में  भी  बाढ़  पराई
 ।  यह

 वहां  कीमतें  स्थिर  रखने  के  लिये  दी  गयी  हे  किसी  अन्य  प्रयोजन  से  नहीं  ।

 Reyy  में  जम्मू  और  काश्मीर  में  कई  बाढ़ें  झाई  जिस
 से

 फसल  को
 काफी  नुकसान  हुआ ।

 जम्मू  और  काश्मीर  की  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध किया  था  कि  खाद्यान्नों को

 यता  मूल्य  पर  बेचने में  जो  हानि  हुई  है  उसे  पूरा  करने
 के

 लिये  उन्हें  अतिरिकत  राशि
 दे

 दी  जाये  ।

 प्राकृतिक  के  संबंध  में  सहायता  देने  के  बारे  में  कुछ  विशेष  नियम  जिन  के

 अधीन  राज्यों को  सहायता दी  जाती  है  इसी  के  अधीन  जम्मू  ak
 काश्मीर

 faa  अंग्रेजी  में
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 को  सहायता  दी  गयी  ।  क्योंकि
 यह  राशि

 बजट  प्राक्कलनों  को  पेश  करने के के  बाद  मांगी  गयी

 इन  के  संबंध  में  अनुपूरक  मांगें  रखी  गयीं  |

 शर  विद्युत  उपमसंत्री  हाथी )  गंगा  बांध  के  बार ेमें  पश्चिमी  बंगाल

 के  सानिया  सदस्यों  चिनता  स्वाभाविक  है  ।  श्री  चौधरी  ने  बताया है
 कि

 कलकत्ता  पत्तन  की  हालत  बिगड़ने  wa  इस  बांध  का  महत्व  कितना बढ़  गया  है
 |

 सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  पूर्णतया  सजग  है  ।  प्राविधिक  जांच-पड़ताल  का  काम

 दारू  करने का भग  पुरा  होगया  है  ।  भ्र  सरकार  ने  परियोजना  का  निर्माण

 निर्णय  कर  लिया  है  ।

 मंत्री  श्र०  Fo  इसीलिये  म  चाहता  at
 कि  वहू

 पहले  भाषण

 at

 fat  हाथी  :  परियोजना को  तृतीय  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  हैं ।

 उस  के  उपयुक्त  राशि  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  1  हम  ने  इस  निर्णय  की

 इस  परियोजना  की प्रगति  की  सुचना  पाकिस्तान  सरकार  को  देदी  है  ।

 श्री  चौधरी ने  कहा  है  कि  geyw Fat में  ही  इस  परियोजना का  waft  व्यय  ५६  करोड़

 रुपये  बताया गया  था  ।  वहू  ५६  करोड़  ३९  करोड़  रुपये  था ।  कर्ब  ५६  करोड़ का  अनुमान

 लेकिन  oat  ब्यौरे  वार  नमने  तयार  होने  हैं  ।  पर  हमने  तय  किया  है  कि  इसी

 बीच  श्र  आगे  का  निर्माण  कार्य  शरू  कर  दिया  और  साथ-साथ  नमने

 तयार  कराते  रहें  ।

 यह  परियोजना के  तीनों  भागों  पर  लाग  होती है  ।

 वर्तमान  स्थिति यह  है  कि  हम  ने  इसका  काम  शरू  कर  दिया  है  ।  फरक्का

 तक  जाने  मुख्य  सड़क  कौर  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  पुरा  हो  चुका  है  |

 कलकत्ता  से  बांध  के  एक  किनारे  तक  शौर  खाजरियाघाट  से  माल्दा  तक  राष्ट्रीय

 पथ  का  निर्माण
 भी  पूरा  हो  चुका  है  ।  माल्दा  श्र  वा रस् लोई  के

 बीच  eo
 मील

 लम्बी

 छोटी  वाइन  को  बड़ी  लाइन में  बदला  जा  चुका  है  ।  खर्जुरियाघाट से  माल्दा  तक  की  २०  मील

 तक  की  ट्  मील  की  नयी  लाइन की  नयी  शरर  तिलंगा  से  फरक्का

 mre  में  माल  तथा  यात्री  परिवहन  की  नावों  का  निर्माण  रेलवे  ने  पूरा
 कर

 दिया  ।  परियोजना
 के  बायें

 किनारे  पर  २०  मील  लम्बी  मेड़  का  निर्माण  भी पुरा हो

 चुका  है  ।  a  निर्माण  कार्य चल  रहा  है  ।  व्यौरे वार  नमने  भी  साथ  ही  तैयार

 हो  रहे

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 :

 हम  इस  चालू  वर्ष  में  कुछ  नयी  सेवायें  चालू  कर  रहे  हैं
 ।

 विरोधी  दल  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इन  का  उल्लेख  भी  किया  है  |  ‘fergeara  Torte  लिमिटेड

 की  स्थापना
 के

 लिये
 और

 उस  की  परियोजना
 का

 काम  पुरा  करने  के  लिये  लगभग  २५  करोड़ रुपये  के

 विनियोजन  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  वह  कई  ऐसे  रसायनिक तैयार  करेगा  जो  संसार  भर  में  बड़ी

 मुश्किल
 से  मिलते  हैं  ।  इसीलिये  हम  ने  इस  परियोजना  के  लिये  लगभग  सभी  देशों  से  सहयोग  मांगा

 a

 aa  अग्रेजी  में
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 लेकिन  जर्मनी  की  डू  ०]  एनी लिन  श्र
 ने  ही  संयुक्त  व्यावसायिक

 के  रूप  में  हमारे  प्रस्ताव  ग  स्पीकर  किया  ,  हॉ  ते  गत  सभ  मं  सभा-पटल  पर  उन  के  साथ  किये  गये

 समझौते  की  प्रति  रखी  थी  प्रौढ़  माननीय  सदस्यों  ने  उसे  देखा  है
 ।

 उस  में
 ४०  अ्रत्यन्त ही विदिष्ट ही  विशिष्ट

 प्रकार  के  श्रॉरगैनिक  पदार्थों  ३०-४०  उतने  ही  महत्वपूर्ण  रसायनिक ों की  सूची  दी  गई  है  ।
 ये

 सभी  पदार्थ  ौर  रसायनिक  विभिन्न  प्राविधियों  तथा  प्लास्टिक  उद्योग  के  लिये  ग्रावइयक

 यही  कारण  है  कि  हम  ने  भ्रमण  देशीਂ  या  विदेशी  फर्मों  के  सहयोग  के  बिना  ही  जमन  व्यावसायिक

 संस्थापकों  का  १०  प्रतिशत  तक  के  वित्तीय  सहयोग  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  लिये  कि

 हम  चाहते  थे  कि  प्राविधिक  ate  वैज्ञानिक  सहायता  देते  रहने में  उन  की  रुचि  बनी  रहे  ।  महत्वपूर्ण

 रसायनिकों  की  नवीनतम  शोधों  से  लाभ  उठाते  हुए  निरन्तर  विकास  होता  रहे  |  इसीलिये यह  कहना

 ग़लत  होगा  कि  हम  इस  प्रकार  निजी  प॑  जी  को  सरकारी  क्षेत्र में  हस्तक्षेप  करने  की  श्रीमती  दे  रहे

 भारत  सरकार  ने  यह  निर्णय  राष्ट्रीय  हितों
 की

 दृष्टि  से  ही  किया  है  |

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  समझौते  के  अनसार  जमन  संस्थानों  का  भाग

 १०  प्रतिश्त  से  uae  भी  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  मनुभाई  दाह  नहीं
 ।  यह

 व्यवस्था  श्रेय  हे  कि  दस  वर्ष  बाद  भारत  सरकार  विदेशी
 पूंजी  का  विनियोजन  स्थगित  कर  सकेगी  ।  शेयरों  के  मूल  मूल्य  के  २५  प्रतिशत  से  अधिक  पु

 वृद्धि  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  सभा  को  याद  रखना  चाहिये  कि  ऐसे  मामलों  में  पं  जी-लाभ  १००,  २००

 या
 ३००

 गतिशील  तक  हो  सकता  है
 ।

 इसीलिये  हम  ने  उसे  सीमित  कर  दिया  है  कि  विदेशी  पू  जी  का
 विनियोजन  जब  दस  वर्ष  बाद  स्थगित  किया  जायेगा  तब  उस  पंजी  में  अधिक  से  अधिक  २४  प्रतिशत

 वृद्धि  ही  हो  सकेगी  ।  यह  फर्म  उस  समय  २५  प्रतिशत  से  अधिक  की  अदायगी  नहीं  करेगी  |  इसलिये यह

 समझौता  हमारे  लिये  हर  दृष्टि  से  लाभदायक  रहेगा  ।

 यह  परियोजना  महाराष्ट्र  में  पानवेल  स्थान  पर  स्थापित  की  जायेगी  ।  इस  की  स्थापना एक

 बड़े  विस्तृत  ग्रा धार  पर  की  जायेंगी  ।  हम  ने  निर्णय  किया  है  कि  फिनाल श्र  फैली  एनलीड्राइट

 का  उत्पादन  देश  की  झ्रावस्यकतानसार  ६,०००  से  £,०००  टन  प्रति  ay  तक  बढ़ा  दिया  जायेगा

 जबकि  समझौते  में  उस  का  उत्पादन  १,५००  टन  तक  निर्धारित  है  |  प्रॉरगैनिक  पदार्थों  के  उत्पादन

 की  इस  जर्मन  संस्था  की  सहायता  से  aaa  तीन  साल  के  भ्रन्दर-भ्रन्दर  हो  ऐसी

 आशा  है  ।
 प्र  उस  से  औषधियों  तथा  प्लास्टिक  उद्योग  का  एक  प्राकार  तैयार  हो  जायेगा  ।

 परियोजना  के  प्रारम्भ  के  समय  इस  का  उत्पादन  लगभग  १०  करोड़  रुपये  का  जो

 चल  कर  २०  या  २५  करोड़  रुपये  तक  का  भी  हो  सकता  है  |  उत्पादन  कितना  यह  तो  इस

 के
 विस्तार  की  भावी  संभावना  पर  निभा  है

 ।
 राज

 तो  यही
 लगता  है

 कि  इस
 के  विस्तार  की

 बड़ी  संभावनायें  हैं  ।

 श्री  त्यागी  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादों  का  मूल्य  निर्धारित  करने  के  भ्राता  के  बारे  में  पूछा

 था
 ।

 मैं  जानता  हूं  कि  श्री  त्यागीਂ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  बड़ी  दिलचस्पी  रखते  हैं
 ।

 सभा  की

 यही  इच्छा  रही  है  कि  तृतीय  योजना  काल  में  राष्ट्रीय  राजकोष  का  सब  से  बड़ा  संसाधन  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  राय  ही  हो  ।  इसलिये  सरकार  यहीं  चाहती  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  सफलता

 उस  की  कार्यक्षमता  वाणिज्यिक  माप-मान  से  भ्रांति  जाये  ।  वाणिज्यिक  कसौटी  पर  उसे  पूरी  तरह

 खरा  उतरना  चाहिये
 ।

 साथ  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखना  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 उत्पादों
 का

 मूल्य  इतना  safe  भी
 न

 हो
 कि

 संसार  में
 उस  प्रकार  के  उत्पादों  के  मूल्य  से  उस  की

 कोई
 निधि

 मूल  भ्रंग्रेजी में में
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 मनुभाई

 समानता  ही  न  रहे  ।  हमें  कृषि  उत्पादों  के  सिलसिले  में  किसानों  औषध  के  सिलसिले  में

 इत्यादि  का  ध्यान  रखना  ही  क्योंकि  उन  के  मूल्य  का  उन  पर  बड़ा  HAT  पड़ेगा  ।  इसलिये

 निर्धारण  की  हमारी  नीति में  कुछ  लचकीलापन  रहना  सभा  भी  इस  से  सहमत  होगी  |

 तम  मूल्य  कौर  न्यूनतम  मूल्य  कीਂ  सीभायें  ऐसी  होनी  चाहियें  कि  सरकार को  इन  सरकारी  उपक्रमों

 से  अधिकतम  राय  हो  सके  ।  तभी  योजना  के  लिये  उन  से  धन  जुटा  सकेगा  ।  हमारी यहीं  कसौटी

 है  ।  में  इस  के  बारे  में  सभा  में  कई  बार  बता  चुका  हूं  ।  मूल्य  कीਂ  कोई  भी  अधिकतम  सीमा  एकदम

 सख्ती  के  साथ  निर्धारित  कर  देना  अव्यावहारिक  कौर  यदि  ऐसी  कोई  सीमा  निर्धारित  भी  कर

 दी  जाये
 तो

 बड़ी  कठिनाइयां  सामने  करायेंगी
 ।

 इसलिये
 कि

 हम  बहुत  ही  विभिन्न  प्रकार  के  औद्योगिक

 उत्पादों  का  उत्पादन  शुरू  कर  रहे  जिससे  कि  राष्ट्रीय  भ्रमण-व्यवस्था  के  लिये  झ्रपेक्षित  उत्पादों  की

 पूर्ति हो  सके  |  उर्वरक  उद्यम  की  हर  परियोजना के  लिये  ३०  करोड़  रपये  का  विनियोजन

 इसलिये  उर्वरकों  के  लिये  P4-2%  करोड़  के  सीमेंट  के  लिये  ७-८  करोड़  रुपये  की  संचित  राशि

 का  कोई  ज्यादा  महत्व  नहीं  होता  |  तृतीय  योजना  के  प्रस्तुत  हर  राज्य  में  उर्वरक  की  सरकारी  क्षेत्र

 की  परियोजनाश्रों  पर
 ४००

 करोड़  रुपये  से  अ्रधिक  का  राष्ट्रीय  विनियोजन होगा  ।  उन  में  से  केवल

 3-8
 या

 ५  ही  निजी  क्षेत्र  में  रहेगे
 ।  शर

 ४००  करोड़  रुपये  के
 विनियोजन

 पर  १०  या  २०  प्रतिशत

 तक  aa  तो  होगी  हीਂ  ।  उचित  मूल्य  रखते  इतनीਂ  ore  मिलना  काफी  ठीक  सरकारी

 क्षेत्र  अपने  कार्यक्रम  पर  कर  रहा  है  शर  हम  हर  alfa  करेंगे  कि  वह  वाणिज्यिक

 सिद्धान्तों  के  आधार  पर  ही  बढ़े  ।

 श्री  त्यागी
 :
 में  भी  चाहता  हूं  कि  वह  वाणिज्यिक  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  ही  बढ़े  ।  वह

 कहने  का  मेरा  मतलब  यही  था  कि  हर  परियोजना  के  के  लिये  wea  से  हर  साल  संसद्‌  की

 मंजूरी लीਂ  जाया  करे  ।

 श्री  wears  काह  :  में  ने  यह  मांग  श्रॉरगैनिक  लिमिटेडਂ  की  स्थापना  के  सम्बन्ध

 में  रखी  है  ।  वह  लगभग  ६०  उत्पादों  का  निर्माण  करेगा  ।  हर  उत्पाद  का  लागत  मूल्य  उस  के  उत्पादन

 की  मात्रा  पर  निसार  रहेगा
 ।

 इसलिये  किसी  उत्पाद  का  मूल्य  कठिन  होगा
 |
 मेरा  ख्याल  है

 कि

 माननीय  सदस्य  को  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  जाना  चाहिये  कि  उस  का  संचालन  कार्यक्षमता

 ज्यिक  आधार  पर  हो  ।  लेखे  का  संतुलन-पत्र  तो  सभा  के  सामने  रखा  ही  जाता  है
 ।

 उसकी  परीक्षा

 करने  माननीय  सदस्य  उस  बुराइयों की  टीका  कर  सकते  हैं
 ।  उद्यम

 का
 काम  कसे

 चल  रहा  इस  का  निर्णय  संसद्‌  के  ही  हाथ  है  |

 खाद्य  पौर  कृषि  उपमंत्री  to  म०  :  मेरे  मंत्रालय  से  सम्बन्धित मांगें  =—

 मांग  संख्या  ४१  झर  g&,  |
 केवल  मांग

 संख्या  ११९  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रा लोच ना
 की

 गई  है
 ।  इस

 मांग में  ३६  करोड़  रुपये  की  राशि  के  आवंटन  का  प्रस्ताव  है  ।  १९६०-६१  का

 व्ययक  तैयार  करते  समय  हमारा  झ  था
 कि

 हम  १,£६,३०,००,०००  रुपये  के  मूल्य  के

 WG,20,000  टन  खाद्यान्न  का  अरयात  करेंगे  ।  तब  तक  पी०  एल०  ४८०  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 नहीं  हुए
 थे  ।

 प्राय-व्यस्क  फरवरीਂ  में  रखा  गया  था  समझौते  पर  हस्ताक्षर  मई  १९६० में  हुए

 थे  समझौते  के  ध. प्रन्तगत  प्रख्यात  कीਂ  योजना  इस  दृष्टि  से  बनाई  गई  थी  कि  काफी  अतिरिक्त

 स्टाक  जमा  रहे  |

 PE ZO-|N
 के  सब  से  हाल  के

 कार्यक्रम
 के  चक  हम  ३८,  ७०

 लाख टन  ७.  ०२

 लाख  टन  आयात  किया  gar  चावल  कौर
 ¥  ४०  लाख टन  देश  में

 खरीदा
 चावल  कौर  .  ५२
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 लाख  टन  ग्रा यात  किया  ज्वार-बाजरा  खरीदेंगे  ।  इस  पर  ३६  करोड़  रुपये  की  अ्रतिरिक्त  राशि

 व्यय  होगी  |

 इस  के  १९६०-६१  के  प्राक्कलनों  के  समय  पंजाब  सरकार  को  केन्द्र  की  प्रोर से  एक

 लाख  टन  चावल  खरीदने  के  लिये  ५  करोड़  रुपये  पेशगी  देने  की  व्यवस्था  थी  |  उस  से  ज्यादा

 खरीद  कीਂ  गुंजाइश  हो  गई  है  ।  अरब
 vo

 लाख  टन  खरीदा  जा  सकता  है  जिस  के  लिये
 ८  करोड़

 रुपये  पेशगी  देने  पड़ेंगे  ।  इसीलिये  इस  मद  में  ३  करोड़  रुपये  अ्रधिक  की  मांग  की  गई  है
 ।

 मध्य
 प्रदेश

 में  तो  केन्द्र  खुद  ही  ि  खरीद  करता  इसलिये  पेशगी  garni  की  जरूरत  नहीं  है
 ।

 श्री  पाणिग्रहण  ने  इस  के  सम्बन्ध  में  तारांकित  wet  संख्या  ६०  के  बारे  में  १६  फरवरी  को

 दिये  गये  मेरे  उत्तर  का  हवाला  दिया  था  ।  सही  हैं  कि  मैंने  तब  यही  कहा  था  कि  १९६१-६२  में  खाद्यान्न

 की  कमी  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन  था  |  ऐसे  मामलों  में  पहले  से  अपमान  लगाने  में  सरकार

 को  बड़ीਂ  कठिनाई  पड़ती  हैं  ।  विनियंत्रण  के  दिनों  में  यह  मुश्किल  पड़ता  है  ।  किसान  लोग  कितना

 स्टाक  बाजार  म॑  लायेंगे  शौर  कितना  अगले  साल  के  लिये  रख  छोड़ेंगे--इस  का  | | 1 भ्  कठिन  हो

 जाता  है  ।  खास  तौर  से  उत्पादकों  के  उपभोग  की  शभ्रावश्यकताशओओं  का  भ्रनमान  लगाना  ही

 कठिन है  ।

 तब  प्रश्न  उठता  है  कि  हम  अपना  श्रायात-कार्यक्रम  किस  ara  पर  बनाते  हैं
 ?

 कार्यक्रम  निश्चित  करने  का  मुख्य  ग्रा घार  यही  रहता  है  कि  देश  में  पिछले  सालों  के  दौरान  हमें  उचित

 मूल्य-स्तर  बनाये  रखने  के  लिये  कितना  खाद्यान्न  वितरित  करना  पड़ा  था  कौर  रक्षित  स्टाक में  हमें

 कितना  खाद्यान्न रखना  पड़ा  था  |  एक  मोटे  तौर  पर  इस  का  अनुमान  लगाया  जाता  है  ।  खाद्यान्न की

 कमी  का  बिलकुल  ही  ठीक-ठीक  अन्दाज  लगाना  कठिन  होता  है  |

 देश  की  जनसंख्या  रोक  प्रति  व्यक्ति  ara  की  भ्रमित  विधि  के  आधार  हम  ने  अनुमान

 किया है  कि  R&Fo  म  खाद्यान्नों की  मांग  लगभग  ८  करोड़ टन  की  होगी  ।  हमारा  दि  है  कि

 खाद्यान्नों का  कुल  उत्पादन  ७  करोड़  ६०  लाख  टन  होगा  |  इसलिये  हमें
 ४०

 लाख  टन  का  आयात

 करना  पड़ेगा  |  एक  मोटे  तौर  पर  यही  श्रीमान  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 दो  बातें  बताना  चाहता  हूं

 ।
 पहली  तो  यह

 कि
 खाद्यान्नों  की

 पैदावार

 बढ़ने
 के  उन  की  मांग  बढ़ती  जा  रही  क्योंकि  जन  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  गौर  साथ

 ही

 जनता  की
 क्रेप

 भी  पहले  से  अच्छी  त|  गई  है  ।  खाद्यान्नों
 की

 पैदावार  में  घटा-बढ़ी  होने  के  ख्याल
 सेमरोक  मूल्यों  का  नियंत्रण  करने  के  लिये  खाद्यान्नों  का  प्रतिष्ठित  स्टॉक  रक्षित  करना  जरूरी

 उदाहरण के  तौर
 खाद्यान्नों

 की
 पैदावार  PEUR  में  बहुत ही  अच्छी  लेकिन  PEYW-US

 में
 वह  लगभग  ६०  लाख  टन  कम  रह  गई  थी  ।  ERO  में  पैदावार  अ्रच्छीਂ  रहेगी  |  इस  का  तो

 पहले  से  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 सभा  भली  प्रकार  जानती  है  कि
 दूसरे  देश  की  क्रीम  मानसून  की

 दया  पर  निर्भर  हम इस
 के  बारे  में  कोई  खतरा  मोल  नहीं  लेना

 चाहते  |  PEXR-UY  में  अच्छी पैदावार  के  मूल्य  गिर

 गये  थे  |  काफी  ara  बंध  गई  stay  खाद्य-नियंत्रण  भी  ढीला  कर  दिया  गया  था  |  कौर  साथ

 पैदावार  को  वृद्धि  के  लिये  हमारे  प्रयासों  में  भी  ढिलाई  ग्रा  गई  थी  ।  ऐसा  खतरा  हम  फिर  से  नहीं

 उठाना  चाहते  हम  प्राकृतिक  विपत्तियों  का  सामना  करने  के  लिपे  अतिरिक्त  स्टॉक  रख  लेना

 चाहते हैं  ।

 इन  दोनों  चीजों  को  देखते  तराशा  है  कि  मातनीय  सदस्यों  को  हमारे  आयात-कार्यक्र

 पर
 कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।
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 श्री  सा सर  ने  मध्य  प्रदेश  से  खरीदे  हुए  गेहूं  के  खराब  होने  का  जिक्र  किया  था  |  अखबारों  में  भी

 ऐसी  खबरें  are  थीं  ।  लेकिन  उनमें  सचाई  नहीं  है  ।  मैं  प्रभी  खुद  भोपाल  गया  था  |  मध्य  प्रदेश  सरकार

 के  पास  इस  १  लाख  टन  गेहूं  ऐसा  जिसे  वह  बेचना  चाहती  है  |  हमने  उसे  भ्राइवस्त  कर  दिया है

 कि  यदि  उसे  कोई  हानि  हुई  तो  केन्द्रीय  सरकार  उसकी  अ्रांशिक  git  करेगी  ।  कितनी  gta  यह

 में  प्रभी  नहीं  बताना  इसलिये  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  उस  स्टॉक  के  विक्रय  के  लियें  टेण्डर

 ले  रही  कौर  यदि  मेँ  यह  बता  दूं  तो  उस  पर  अच्छा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  हमने  मध्य  प्रदेश

 सरकार  को  बता  दिया  है  कि  उस गेहूं के  स्टॉक  की  बिक्री  के  लिये  यदि  वह  चाहे  तो  विक्रेताओं  को  वह

 स्टाक  जोन  से  बाहर  भेजने  के  लिये  भी  प्राधिकृत  कर  सकती  है  ।  मध्य  गुजरात  कौर  महा

 एक  ही  जोन  में  हैं  ।

 गेहूं  का  वह  स्टॉक  झ्र्च्छी  शाह  |
 बहुत  थोड़ी  सी  मात्रा  खराब हुई  है  ।  कुल  मिला  कर  काकी

 eel है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  मझे  यही  बताया हैं  |

 श्री  प्रयास  ने  यह  भी  कहा  था  कि
 सस्ते  गल्ले

 की
 दूकानों  को  खराब  किस्म  का  गेहूं देते  हैं  ।

 बात  बिल्कुल  निराधार  है  |

 सच  तो  यह  हैं  कि  वह  गेहूं  अंधा  किस्म  का  होता  है  ।  केन्द्र  के  स्टॉक  से  जितना  भी  ag  दिया

 जा  रहा  हैं  उसका  ज्यादातर  भाग  अ्राटा  मिलों  को  दिया  जाता  है  कौर  उनकी  तरफ  से  ऐसी  कोई

 यत  नहीं  ।

 श्री  mates  ने  मनीपुर  की  खाद्य-स्थिति  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रदान  उठाया  था  |  सामान्यतया

 मनीपुर  में
 खाद्यान्न

 की  कमी  नहीं  पड़ती
 ।  लेकिन  Rego  मैसुर की  मनीपुर में  भी  चूहों

 ने

 बड़ा  उत्पात  मचा  दिया  जिसस ेपैदावार  कम  हो  गई  थी  ।  इसीलिये  खाद्यान्नों  की  कमी  पड़  गई  थी  ।

 लेकिन  हमने  मनीपुर  प्रशासन  की  काफी  सहायता  की  थी  कौर  इसीलिये  खाद्यान्नों  का  मूल्य  ज्यादा

 ऊंचा  नहीं
 चढ  पाया था

 |  जनवरी  में  चावल का  मूल्य  १४  रुपये  प्रति  मन  था  ।  वैसे  १९४६  में
 मनीपुर

 में चावल का  भाव  १०  रुपये  प्रति  सन  था

 श्री  रामकृष्ण  गप्त  ने  कहा  है  कि  राज्य-सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  पर  नहीं  चलतीं  ।

 उनकी  अधिकांश  बातों  का  जवाब  चौधरी  रणवीर  सिंह  दे  चके  हैं  ।  श्री  रामकृष्ण  गप्त  पंजाब  सरकारकी

 झ्रालोचना  कर  THA  का  कोई  भी  हाथ  से  नहीं  जाने  देना  चाहते  ।

 1  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  गलत  बात है  ।  में  किसी  भी  सरकार  का  व्यक्तिगत  विरोध  नहीं

 करता  ।  पंजाब  सरकार ने  भी  वही  कहा  जो  मेने  कहा  था  ।

 राज्य  के  बारे  में  उसने  चावल  HT  उठाया  था  हिमाचल  प्रदेश  तौर  दिल्‍ली

 एक  क्षेत्र  है  शौर  पंजाब  सरकार  चावल  ले  रही  है  कौर  वह  चावल  हमें  दिये जा  रहे  हैं  वह  अपने

 बाप  ही  हमें दे  रहे  हैं
 ।  जो  गेहूं  का  स्टाक  पंजाब  सरकार  के  पास  है  उसे

 भी  खत्म  करने  की  हमने  उन्हें

 अनुमति  दे
 दी  है  ।  पंजाब  सरकार  से  यहं  भी  कह  दिया है  कि  वह  चीनी  के  वितरण  में  किसी

 प्रकार  का  TH  कमाने  का  प्रयत्न  न  करे  इससे  मूल्यों  में  अखिल  भारतीय  एकरूपता  नही  रह  पाती  |

 रेणु  चक्रवातों  पीठासीन

 पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  कराये-मंत्री  मेहर  चन्द
 :  भ्रनुदान  की  मागों  पर

 विचार  व्यक्त  करते  समय  सरदार  जीत
 सिंह

 सरहदी  ने  जो  कुछ
 कहा  है  में  उससे

 सहमत  हूं  ।

 faa  अंग्रेजी  में



 ५  १८८२  अनपरा  अनुदानों  की  मांगें  १९६०-६१  &६€

 ga  दिशा  में  हमें  सब  कार्य  नये  सिरे  से  ही  करना  पड़ा  ।  कारण  यह  fe  पारित  किये  गये  प्रीमियम  तथा

 बनाये  गये  नियमों  के  कुछ  उपबन्धों  के  परिणामस्वरूप  कुछ  दुर्भाग्यपूर्ण  मुकदमे  उठ  खड़े  हुये  ।  हमने

 थोड़े  से  थोड़े  समय  में  मुश् नाव जा  देने  का  प्रयत्न  किया  ae  ga  यद्यपि  दावे  निबटाये  जा  चुके  परन्तु

 जो  नये  मुकदमे  च्गलू झ क  किये  जा  रहे  उनकी  संख्या  बढ़  रही  है  कौर  न्यायिक  अधिकारी  उन्हें  निपटा

 नहीं पा  रहे
 ५  लाख  दागों  में  से  ४,८  ०,०००  का  निर्णय  हो  चुका है  |  जिन  मामलों में  किसी

 मकान  के  कब्जा धारियों  अथवा  क्रिरायेदारों  की  संख्या  एक  से  अधिक  उनमें  मकान  के  मुख्य  निवारण

 के  मामले  में  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों  को  मकान  का  श्रावन्टन  करने  के  मामले  में  नियमों  में  संशोधन

 करना  ही  होगा  ।

 महोदय  पीठासीन

 इससे  एक  तो  समस्या  सुलझ  जायेगी  कौर  दूसरा  विस्थापितों  का  मुकदमे  बाजी  तथा  wea  साधनों

 से  शोषण  हो  रहा  है  वह  भी  रुक  जागा  ।  सभी  सम्बद्ध  अधिकारियों को  meer  दिये  जा  रहे  हैं  कि  दण्ड

 प्रक्रिया  संहिता की  धारा  ८  ०  के  ग्रन्थित
 उन्हें  ज्यों  ही  नोटिस  त्यों  ही  उन्हें  इस  मामले  को  मन्त्रालय

 की  जानकारी  में  लायें  भ्र ौर  जो  कुछ  भी  इसके  बारे  में  किया  जाना  हो  शीघ्र  किया  जाय  ।  इस  दिशा  में

 यदि  कोई  ऐसा  मामला  भी  मेरे  नोटिस  में  जायेगा  जिसमें  कि  इन  आदेशों  की  ate  समुचित  ध्यान  न

 दिया  गया  तब  भी  कड़ी  कार्यवाही  की  जायेंगी  ।  मैं  सरदार  अजीतसिंह  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जो

 कुछ इस  दिशा  में  सम्भव gat  किया  जायेगा  |  यदि  अधिनियम  में  संशोधन  करना  पड़ा  तो  वह  भी  किया

 जायेगा  |  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  नियमों  में  संशोधन  करके  अपेक्षित  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकता

 उपमंत्री  मैं  श्री  तंगामणि  का  बहुत  ही  भ्रामरी  हूं  कि  उन्होंने

 मुझे  यह  प्रदान  किया  कि  मैं  यह  बता  wae  कि  हम  हिन्दू  घार्मिक  राजस्व  प्रिया  के  साथ  कहां

 तक  बचन  बद्ध  हैं  ।  इस  का  कार्य  छोटा  नहीं  ।  इसे  जिन  चीजों  की  छानबीन  करनी  है  उनका

 क्षेत्र
 बहुत  ही  व्यापक हैं  ।  इसने  काफी  काम  पूरा  कर  लिया  है  कौर  अपना  अन्तिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने

 के  लिये  उसे  कुछ  प्रौढ़  क्षेत्रों  का  दौरा  करना  है  ।  उन्हें  छः  मास  की  कौर  प्रविधि  दी  गयी  उसके  अ्रतुसार

 उसे  १०  १९६१  को  कार्य  समाप्त.कर  लेना  चाहिये  था  ।  हमें  बताया  गया  हैं  कि  आयोग

 को
 अरपना  काम  पूरा  करने  के  लिये  ६  मास  कौर  चाहियें  |  गर्त  इसका  कार्यकाल  ६  मास  प्रौढ़  बढ़ा  देना

 चाहिये  |  इस  भ्रायोग  के  आभारी  होंगे  यदि  वह  अपना  काम  श्र  ब  इन  १८  महीनों  में  अवस्य  समाप्त  कर

 दे  ।  यह  ठीक  है  कि  डा०  सी
 ०  पी  ०.  रामास्वामी  काफी  अय  के  हैं  तौर  हमें  आपने  अनुभव  ौर

 परिपक्वता का  लाभ  दे  रहे  हैं  ।  करत  की  भावना  से  वह  काफी  ग्रोतप्रोत  हैं  प्रौढ़  इस  अनुभूति  से  ही

 इस  कायें  को  कर  रहे  हैं  ।

 इस  के  सम्बन्ध  में  पहले  aa  व्यय  में  इस  लिए  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  क्यों कि  पहले

 हमारा  यही  विचार  था  कि  इसका  कार्य  केवल  छः  मास  के  लिये  ही  चलेगा  परन्तु  बाद  में  इसकी

 प्रविधि  छः  मास  तक  बढ़ा  देनी  पड़ी  ।  इस  सम्बन्ध  में  दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  सं विहित  आयोग  नहीं

 था
 शर  सारी

 बातों  का  पवित्तर  निश्चय  करके  ही  इन  दिशा
 में  कुछ  किया  जा  सकता  थ  !

 मास  की  अवधि  बढ़ाने  की  मांग  भी  संसद  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गयी  क्यों
 कि  इसका  बढ़ाया  जाना

 बहुत  ही  श्रावक समझा  गया  |  साथ  ही  हमने  ही  उन्हें  रामराम  से  काम  करने
 को

 कहा  था
 |

 मेरा  निवेदन है  कि  जो  कुछ  इस  दिशा  में  किया  गया  वह  ठीक  ग्रोवर  उचित  ही  है
 ।

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  )  सदन  द्वारा  ATEN  मांगों  की  जो  छानबीन  की  गयी

 में  इसे  पसन्द  करता  हूं
 परौ

 इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  में  कुछ  बातों
 को  इस  दिला  में  स्पष्ट  करने  का

 प्रयत्न  करूंगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 Rigo  अ्तपरक  श्रतदी तों  की  सांग  (  समान्य  ),  १९६०-६१ ह  १  शुक्रवार विल्ल  नट  २४  फरवरी  PER

 बी०  कार

 श्री  तंगामणि  ने  है  कि  स्टेशनरी  के  सम्भरण  में  इतनी  वृद्धि  कसे  हो  गयी  |  कीमतें  तो  इतनी

 नहीं  बढ़ीं  |  व्यवस्था  ४  करोड़  की  थी  परन्त ुव्यय  ५६  करोड़  हो  गया  |  इसका  कारण  यह  है  कि

 देश  से  प्राप्त  होने  वाली  स्टेशनरी  तथा  जापान  से  ग्रा यात  किये  गये  कागज  का  दाम  बढ़  जाने  से  इतनी

 व्यय  की  ufa  इन  दो  मदों  में  बढ़  गयी  ।

 लंदन  के  भारतीय  स्टोर  विभाग  में  काम  के  बढ़  जाने  की  बात  उन्हों  पूछी  उसके  लिए

 निवेदन  है  कि  लन्दन  स्थित  इण्डिया  cela  विभाग  में  अतिरिक्त  व्यय  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  वहां

 भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  में  वृद्धि  हो  गयी  है  ।  कुछ  टेलीफोन  इत्यादि  पर  भी  व्यय

 gat  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यहां  करोड़ों  का  खर्चे  होता  है  वहां  कुछ  alas  व्यय  हो  जाने  के  कारण  यह

 ग्रा रोप  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  इस  दिशा  में  श्री  मान  ठीक  ढंग  से  नहीं  लगाया  गया  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  ने  यह  बात  कही  है  कि  विदेशी  पत्रकारों  के  दौरों  पर  इतना  व्यय  क्यों

 किया  जा  रहा  है  |  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  सशक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  जर्मनी  केਂ  पत्रकारों

 तथा  बंक  मिशनों  के  दौरों  से  उन  देशों  a  अ्रधिक  सहायता  मिलने  में  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई

 उन  देशों  से  हमें  काफी  सहायत  प्राप्त  हुई  है  ।  परन्तु  इन  दौरों  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  रहा  है  कि  विदेशों

 में  हमारी  योजनाओं  तथा  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों  के  बारे  में  श्रघिकाधिक  जानकारी  पहुंचे  ।

 इस  दिशा  में  हमें  काफी  सफलता  मिली  है  ।

 पिछली  यात्रियों  का  अनुभव  अच्छा  ६2 ह  है  ।  दूसरी  योजना  के  आरम्भ  में  भी  ऋणदाता  देशों

 के  प्रतिष्ठित  पत्रकारों  कौर  समाचार  लेखकों  की  यात्रा  प्रायोजित  की  गई  थी  उसका  अच्छा  परिणाम

 gate  ।  तथापि  मैं  दूसरी  बात  कहना  चाहता  वह  यह  हैं  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  तथा

 विभागीय  कार्यवाहियों  के  सम्बन्ध  में  दूसरों  को  weal  जानकारी  हो  |

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  हमारे  राजदूतावास  दूसरे  देशों  में  इसका  प्रचार  कर  सकते  हैं  शौर  वह

 हमारी  आधिक  कार्यवाहियों  के  विषय  में  जानकारी  दूसरे  देशों  को  दे  सकते  हैं  ।  निस्सन्देह  वे  इस  जोर

 पूर्ण  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  विदेशों  में  दिनों  दिन  बच्छा  प्रचार  हो  रहा  है  ।  तथापि यह  विशेष  प्रकार

 का  प्रचार  हैं  जो  नियमित  तरीके  से  हमारे  राजदूतावासों  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  हम

 विदेशों  की  राजधानियों  में  इस  प्रकार  की  पुस्तकों  प्रकाशित  करते  रहेंगे  तो
 उसका  बिल्कुल  दूसरा

 प्रभाव  हो  सकता है  |  इसका  वह  गहरा  झर  भावात्मक  प्रभाव  नहीं  हो  सकता  जो  मित्र  देशों  के  पत्रकारों

 को  अपने  देश  में  बुलाकर  र  उनसे  स्वयं  जगह  जगह  जाकर  उन  चीजों  को  देखने  से  हो  सकता  है  जो

 कि  देश  में  की  जा  रही  हैं  ।  जब  वे  अपने  देशों  को  जाते  हैं  और  वहां  जो  चित्र  उपस्थित  करते हैं  वह

 बिल्कुल  दूसरे  प्रकार  का  होता  है  उसमें  एक  सच्चाई  होती  है  ।  इस  प्रकार  यह  व्यय  इस  संकुचित  दुष्टि

 से  भी  कि  इससे  हमें  श्र  ठीक  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  में  सरलता  होती  है  कौर  व्यापक  दृष्टि  से  इससे

 अमेरिका  ब्रिटेन  तथा  जर्मनी  के  करदाताश्रों  को  हमारे  कार्यों  ai  समस्याओं  के  बारे  में  अधिक  भ्रमणी

 जानकारी  मिलनी  उचित  है  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  तभी  हाल  ही  खुले  हुए  भारतीय  विनियोजन  केन्द्र  का  उल्लेख  किया  है  |

 श्री  नौशा
 र

 भरूचा  ने  यह  कहा  है  कि  इसकी  शाखायें  मद्रास  कौर  कलकत्ता में  भी  खोलनी

 चाहिये  ।  निसंदेह  केन्द्र  उक्त  स्थानों  में  इसकी  शाखायें  खोलना  चाहती  हे
 ।
 झ्रावश्यकता कौर  काम

 में  वृद्धि  होने  पर  शाखायें  खोल  दी  जायेंगी  ।  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती ते  विदेशी  पूंजी  का  गैरसरकारी

 क्षेत्रों  में  | विनियोजन  के  बारे  में  नीति  बतलाने  को  कहा  3  ।  विनियोजन  क्षेत्र  गैरसरकारी

 पूंजी  को  आकर्षित  करने  के  लिये  विधियों  तथा  नीतियों  a  लोकप्रिय  बनाने  का  प्रयत्न  करेगा  |
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 श्रीमती  चक्रवर्ती  का  कथन  है  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  नीति  निश्चित  नहीं  की  है  ।  उन्होंने

 महाराष्ट्र  वाणिज्य  संघ  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  के  एक  भाषण  का  हवाला  किया  है  प्रौढ़  कहा

 है  कि  उन्होंने  बताया  था  कि  वे  तत्सम्बन्धी  नीति  का  उल्लेख  करेंगे  |  मैं  इस  सम्बन्ध  में  बता  देना  चाहता

 हूँ  कि  इन  दोनों  बातों  का  प्रत्यक्ष  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 गर सरकारी  विदेशी  विनियोजन  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  भी  उचित  नहीं  है  कि  सरकार  की

 कोई  नीति नहीं  है  ।  सभा  में  इसके  सम्बन्ध  में  बार  बार  उल्लेख  किया  गया  है  इस  केन्द्र  के  उद्घाटन

 के  अवसर  पर  भी  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वर्तमान  अ्राथिक  स्थिति  की  पृष्ठभूमि  में  गैरसरकारी

 विदेशी  विनियोजन का  बहुत  महत्व  है  ।  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  न  केवल  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने

 के  लिये  अपितु  cate  तथा  कुशलता  इत्यादि  प्राप्त  करने  के  लिये  भी  इसकी  बहुत

 आवश्यकता है  ।  इस  सम्बन्ध  में  नीति  कई  बार  बतलाई  जा  चुकी  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  :  मेरे  कथन  का  तात्पर्य  यह  था  कि  किस  सीमा  तक  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त  की  जा  सकती  तथा  हम  इसे  किस  रूप  में  ग्रहण  करते  हैं  इत्यादि  बातें  कभी  भी  सभा  पटल  पर

 नहीं रखी  गयीं  ।

 fat  ब०  रा०  भगत  इन  बातों  का  जिक्र  संकल्प में  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  ऐसा

 करना  या  तो  पर्याप्त  सिद्ध  होगा  या  इससे  पर्याप्त  प्रतिबन्ध  पदा  हो  जायेंगे  ।  क्योंकि  कुछ  बातें

 भ्र वश्य  छोड़नी  पड़ेंगी
 ।

 यह  प्रश्न  कुछ  विद्वेष  मामलों  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  उदाहरणार्थ पूंजी  के

 प्रत्यावहन  के  सम्बन्ध  में  हमारी  एक  निश्चित  ग्र  स्पष्ट  नीति  है  ।  wit  हाल  सूद  कौर  पूंजी पर

 सरल  1.७]  तथा  उद्योगों  की  किन  विशेष  मदों  में  विदेशी  पूंजी  art  चाहिये  इत्यादि  के  सम्बन्ध

 में  हमारी  नीति  की  घोषण  /  हुई  है  ।  पहली  बात  यह  है  कि  पूंजी  को  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  औद्योगीकरण  की  रूप  रेखा  को  देखते  उसके  श्रन्तगेंत  चाहिये  ।  दूसरे हमें  विदेशी

 पूँजी  का  विनियोजन उन  क्षेत्रों  में  करना  चाहिये  जहां  टैक्निकल  जानकारी  का  ES ES Ea  महत्व  है  ।

 जिनका  विकास  उस  जानकारी  की  भ्रनुपस्थिति  में  नहीं  हो  सकता  है  ।  उदाहरणार्थ  उन्होंने

 भूत  रसायन  उद्योगों  का  उल्लेख  हम  इन  व्यावहारिक  बातों  का  विचार  कर  बहुत  सावधानी

 के  साथ  बढ़ते  हम  इन  चीजों
 की

 सूक्ष्म  परीक्षा  करने  के  उपरान्त  ही  विदेशी  गैरसरकारी  विनियोजन

 को  स्वीकृत  करते  हैं  ।

 विनियोजन केन्द्र  का  प्रयोजन  यह  है  कि  विदेशों में  प्रौद्योगिक  पूंजी  लगाने  के

 सम्बन्ध  में  जो  भ्रांति  फैली  हुई  वह  निराधार  है  ।  विदेशी  विनियोजक  को  एक  मंत्रालय से  दूसरे

 मंत्रालय  में  जाना  होता  है  कौर  इस  मामले  में  कई  विलम्ब  होते  हैं  इतने  पर  भी  वह

 सरकारी  विदेशी  विनियोजन  के  सम्बन्ध  में  हमारी  राही  नीति  नहीं  जान  पाता  है  ।  विदेशी

 योजक  यह  जानना  चाहता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  क्या  पूंजी  पर  भुगतान  के  सम्बन्ध

 में  नीति  क्या  तथा  अंश  पूंजी  या  ऋण  पूंजीਂ  के  सम्बन्ध  में  नीति  कया  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में

 हमारी  नीतियां  तथा  विधियां  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  तथापि  वे  स्थान  स्थान  पर  बिखरी  हुई  द  उनको  एक

 स्थान  पर  बतला  सकना  बहुत  कठिन  हे  यह  मामला  बहुत  जटिल  है  इसके  कई  पहलू  हैं

 हम  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  एकरूप  ate  समायोजित  नीति  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  तथापि  यदि

 इन  सभी  बातों  को  एक  साथ  संग्रहीत  करें  तो  झ्रापको  एक  निश्चित  नीति  प्राप्त  हो  जायेगी  ।

 विनियोजन  केन्द्र  का  यह  प्रयोजन  है  कि  विदेशी  वि नियोजकों  को  भुगतान  तथा  अन्य  सुविधा गों

 वि

 के
 सम्बन्ध

 में  विधियों  शरीर
 नीतियों

 से  परिचित  करवाया  जा  सके  ।  उन्हें  हम  दर  दर  भटकने  की
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 मुसीबत  से  बचाना  कौर  उन्हें  असन्तोष  से  भी
 छुटकारा  दिलाना  चाहते  हम  इन  समरत  सुविधाएं

 को  एक  स्थान  पर  एकत्र  करना  चाहते  जिससे  कि  उन्हें  ज्ञात  हो  सके  कि  सुविधायें  क्या  हैं  ?  इससे

 यथासंभव  विलम्ब  का  निराकरण  होगा  कौर  विदेशी  पूंजी  के  मार्ग  में  जो  बाधायें  थीं  वह  दूर

 इसका  मनोवैज्ञानिक  दृष्टिकोण  यह  है  कि  उन्हें  देश  की  सामान्य  आधिक  पृष्ठभूमि  श्र  भविष्य

 की  संभावनायें  पता  हों  ।  इस  प्रकार  भारतीय  व्यापारी  शर  विदेशी  विनियोजकों  के  बीच  जो

 पूंजी  लगाने  के  इच्छुक  हैं
 विनिमय  हो  सकेगा  ।  इन  बातों  को  तीन  या  चार  वर्षों  के  विचार  के  उपरान्त

 निश्चय  किया  गया  है  ।

 श्री  श्रीधर  ने  पूछा  है  कि  टैक्निकल  श्र  वैज्ञानिक  शब्दावली  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या

 नीति है  ?  शिक्षा  मंत्री  ने  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  एक  पत्र  दिया  है  जिस  में  लिखा  है  कि  इस  सम्बन्ध

 एक  निश्चित  नीति  ।  उसमें  लिखा  गया  &  कि  हिन्दी  STRAT  दादों  के  हिन्दी

 पर्याय  बनाने  में  यथासंभव  हम  शब्दों  को  सुगम  सही  अर्थ  और  प्रादेशिक  भाषाओं

 में  उसकी  विभिन्न  व्याकरणों  के  ग्रनुरूप  उसका  भाषान्तर  इत्यादि  की  झ्रावश्यकताशओओं  पर

 ध्यान  देते  हैं  ।  विभिन्न  भाषणों  के  लिये  समान  वैज्ञानिक  शब्द  या  मूल  बनाने में  इस  बात  का

 ध्यान  रखा  जाता  है  कि  शब्द  तत्सम  तथा  शब्दों  के  प्रयोगकर्ताओं  के  लिये

 कठिन  न  हो  |
 उन्हें  भाषा  कौर  शब्द  विज्ञान  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कम  जानकारी  होती है  1

 नये  हिन्दी  शब्द  गढ़ते  समय  चालू  प्रंग्रजी  शब्दों  के  उपयोग  करने  की  का  भी  ध्यान  रखा

 जाय  केवल  नये  शब्दों  को  गढ़ने  मात्र  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |

 वैज्ञानिक  गौर
 ट  निकल  दादों  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  नीति  इस  प्रकार  है  ।  तथापि

 array  ज्ञात  हैं  कि  कई  क्लिष्ट  शर  बड़े  शब्द  बना  दिये  गये  हैं  ।  इसलिये  सरकार  ने  यह  निश्चय

 किया  है  कि  इस  कार्य  के  लिये  शीघ्र  ही  एक  स्थायी  समिति  नियुक्त  की  जाय  ।  इस  समिति  का  एक

 कार्य  यह  होगा  कि  वह  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करे  तथा  यह  देखे
 कि

 वैज्ञानिक  wk  टैक्नीकल

 हौदों  का  भ्रनुवाद  यथासंभव  सही  भत  उपयोगी  हो  ।  कभी  इस  समिति  के  सदस्यों  की  नियुवित  नहीं

 हुई  वैसे  इसमें  विद्वान  तथा  वैज्ञानिक  दोनों  ही  प्रकार  के  व्यक्ति  रहेंगे
 |

 श्री  ने  यह  ars  लगाया  है  कि  सतारा  जिले  के  केन्द्रीय  शुल्क  कार्यालय  कों

 लेखन  सामग्री  नहीं  दी  गयी  प्रौढ़  PEYG—YE  की  रेलवे  से  स्थानान्तरण  के  समय  कहीं  खो

 गयी  |  पहली  शिकायत  सही  नहीं  सतारा  जिले  के  केन्द्रीय  उत्पादन  विभाग  के  पर्यवेक्षक  की

 वर्ष  १६५८-५९  रोक  PEYE—Ko  की  मांग  के  अनुसार पुरी  लेखन  सामग्री  भेजी  गयी  ।  Peys—-¥E

 में  ६४  पदों  में  से  ३४  मदों  का  सामान  दिया  PEXE—Ko  में  ७१  मदों  में  से  ४३  मदों का  सामान

 दिया  गया  ।  जहां  तक  रेलवे  में  खोने  का  प्रदान  है  भारत  सरकार  को  ऐसी  किसी  बात  की  सूचना  नहीं

 मिली  है  ।  यह  शिकायतें  ठीक  नहीं  हैं
 ।

 पति  तंगा मणि  :  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  के  अधीन  मांग  संख्या  ८४  के  अधीन  मैंने  दी

 कर्मचारियों  जो  अपने  पद  से  हटा  दिये  गये  रन  उठाया था  ;  इस  सम्बन्ध में  ६०००  स०

 संचित  निधि  में  से  विनियोग  किये  गये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  क्यां

 ऐसी  बातें  aa  भी  हो  रही  हैं
 ?

 fait ब् ०  राठ  भगत  :  उक्त दो  अधिकारियों  के  मामले में  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि

 कारियों
 का  मत पूर्ण  सदाशयता

 से  द्र
 था  जब  कि  न्यायालय  ने  दूसरा  मत  दिया

 ।  कभी  २
 ऐसा  भीं

 tS
 मिल  बाजा  म
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 होता  है  तथापि  हम  उन  अधिका  रियों
 को उन  के  मत  के  लिये  दंड  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  तथापि  हड़ताल

 के  पश्चात  हुए  ey  मामलों  में  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  होने  पाये  तथा

 सभी  बातों  पर  पूर्ण  न्यायोचित  विधि  से  विचार  feat  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  राय-व्यस्क  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  निम्नलिखित

 eee
 ait  मतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं

 :

 पिक  राशि

 का यामा  था  eee

 =

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  8.25  ७0००  Qo

 4  शिक्षा  मंत्रालय  के  प्रधान  विविध  विभाग  तथा  अन्य  व्यय  2,000

 RB  वित्त  मंत्रालय  2,00  9090  Bo

 Rs  0,000,000  रु०

 दे र
 वाक्य  भत्ता  तथा  निवृत्ति  वेतन

 <R,0  १,०००
 Bo

 वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  अन्य  व्यय  2,000  रु०

 Ve  संघ  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  समायोजन  &,X0,000  Bo

 ह
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा

 Bo २७,३६,०००

 BE  सु० पुलिस  €३,७४,०००

 Yo  जनगणना  भ्रू ०,0००,०००  रू०

 rh  हिमाचल  प्रदेश  50,000,000  रु०

 द  KE,YR,000  0२६५ मनीपुर

 ७  त्रिपुरा  स०

 Xe  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  भ्रमित  विविध  विभाग  तथा  अन्य

 व्यय  १,२१४.,००,०००  रु०

 ot  विधि  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  व्यय  \Y,oo00  Ro

 य्  So,000  Ro खान  इंधन  मंत्रालय

 प्र  खान  ईधन  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग

 तथा  अन्य  व्यय  9,58,  82,000  Ro

 देश  परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  2,Yo,c0o0  सु०

 प्र  सामान्य  राजस्व  में  डाक  तथा  तार  का  लाभांश  रक्षित

 fafa  में  विनियोग  8G,Z0,000  Ro
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 २

 GR  संचार  राजपथों  १६,०  ०,०००  स०

 a4  सारी  G,o¥,000  दु०

 अन्य  असैनिक  कार्य &§&  ¥,G0,2R,000  Ro

 NAC)  लेखन  सामग्री  )  ग्रोवर  छपाई  ६८,०  00°90  Ro

 १०६  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  १,०००  Ro

 28.0  निवृति-वेतन  का  परिगणित  समय  QR, XE, 000  Fo

 ११५  छूटने  किये  गये  मचा  रियों  को  भगतान  ६,०००  स०

 gee  खाद्यान्नों  का  ऋप  ३६,००,०  00°90  रु०

 rv  बहु प्रयोजनीय  नदी  योजनाश्रों  पर  पूंजी  व्यय  १,०००  Ro

 el a

 भारतीय  आयकर  विधेयक

 महोदय  :  श्री
 च०  का

 ०  ब भट्टाचाय  अपना  विधेयक  प्रस्तुत कर  सकते  हैं  |

 श्री  च०  का०  भट्टा चा यें  दीनाजपुर )  मं  प्रस्ताव करता  हं  कि

 कि  भारतीय  झ्रायकर  ग्र धि नियम  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  शअ्रनमति  दी  जायें  ।

 प्रश्न  यह  है उपाध्य  महोदय

 भारतीय  arent  अधिनियम  में  spies  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  ग्रसती  दी  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fat  च०  का०  भट्टा चा यें  :  में
 विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 en  nee

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक--जारी

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  aa  श्री
 तंगामणि

 द्वारा
 २३  Rego  को  प्रस्तुत गये

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करेगी

 र्ल्ड  प्रक्रिया
 संहिता

 १८९८  Hata  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये

 १मूल  प्रंग्रेजी  में



 ५  १८८२  )
 aus  प्रियंका  संहिता  )

 विधेयक  SOY

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 यह  मामला  कई  बार  इस  सभा  राज्य

 सभा  के  सम्मुख  पाया  है  ।  इससे  पहले
 भी

 इस  सभा  के  सम्मुख एक  भ्रपेक्षाकृत  व्यापक  विधेयक

 संहिता  की  कुछ  ष»  को  हटाने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किया  गया
 था

 ।
 राज्य

 सभा  में
 भी  एक

 ऐसा  ही  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  जोकि  od  में  असफल  रहा
 ।

 यह  विधेयक भी
 दंड  प्रक्रिया

 संहिता  के  निरोध  सम्बन्ध  उपबन्ध के  बारे में  है  ।

 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  निवारक  निरोध  संबंधी  धारायें  अपराधों
 के  निरोध  के  सम्बन्ध  में

 हैं  ।  यह  भ्रावश्यक  होता  हे  कि  विधि  शर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  जिम्मेदार  अघिकारी

 वास्तविक  अपराध  होने  के  पूर्व  उनके
 रोकने

 का
 प्रयत्न

 करें
 ।

 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देखेंगे

 किधमाका गौर  १४४  में  उचित  परिवारों  का  उपबन्ध  किया  गया  है  प्रस्तावक  महोदय  ने  नागरिक

 भ्र  नागरिक  के  बीच  विभेद  करने  पर  श्रापत्ति  की  इसके  लिये  बहुत  प्राण
 क

 शब्द  का  प्रयोग
 किया

 गया है  ।  खंडर  में  यह  कहा  गया  है  कि  जब  कभी  विधि-सम्मत  आन्दोलन  हो  तो  कार्यवाही  नहीं  की  जाये

 तथापि
 भ्रमण  दों  में  कही  गयी  बातों  से  यह

 प्रदा
 प्रभावहीन  हो  जाता  है  ।  उन्होंने कहा  है

 मध्यवर्गीय  व्यापारियों  तथा  समुदाय  के  किसी  अन्य  at  की  शिकायतों  को  दूर

 करने  सम्बन्धी  विधि-सम्मत

 इस
 संबंध

 में  मैँ  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  गोर  दिलाना  चाहता हूं  कि
 संविधान

 के  क् ग्रनच्छद ्

 १४
 के  अधीन

 सभी
 नागरिकों  को  विधि  के  अ्रधीन  समान  सुरक्षा  मिली  हुई  है  ।

 शी  जगन्नाथ  राव  पीठासीन

 तथापि  वे  इस  मामले  में  कुछ  वर्गों  का  उल्लेख  कर  समाज  को  विभिन्न  वर्गों  में  विभाजित  करना

 चाहते हैं  यह  भ्रांति  उठाई  जा  सकती  है  कि  क्या  अनुच्छेद  १४  के  aes  इन  वर्गों  को  विधि  के  अधीन

 मान्यता दी  जा  सकती  हैं  ।

 इस  में  चरागे  कहा  गया  है  प्रयत्न  या  सामूहिक  इस  सम्बन्ध  में  में  श्राप

 का  ध्यान  घारा  १०७  या  अन्य  धाराओं  के  अधीन  किये  जाने  वाले  प्रयत्नों  की  पूर्व  शर्तों  की  प्रो  दिलाना

 चाहता हुं  ।  घारा  Po\  में  कहा  गया  है  ।  कोई  व्यक्ति  कांति  भंग या  लोक  व्यवस्था का  उल्लंघन

 करने  का  प्रयत्न  करे
 तो  .  .  ,  इस  शब्दावलि  पर  बहुत  ध्यान  देना  चाहिये  क्योंकि  धारा  १०७  या

 धारा

 १३१  कर  अधीन  तब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  है  जब  तक  जनता  की  सुरक्षा  को  खतरा

 नहों  में  भी  यही  बात  कही  गई  है  ।  इन  धाराओं  के  प्रधान  कार्यवाही  करने  के  लिये

 यह  ग्रा वद यक  शर्त  है  कि  किसी  विशेष  प्यार  का  काय  लोक  व्यवस्था  या  लोक
 सुरक्षा

 को  खतरा  पहुंचाने

 वाला है  ।

 ये  धारायें  न्यायिक  प्रकार  की  हैं  ।  अर्थात्  यदि  दूसरा  पक्ष  चाहे  तो  इस  के  विरुद्ध राज्य  की

 सर्वोच्च  झ्र दा लत  में  अपील  की  जा  सकती  है  ।

 यदि  धारा  १०७  प्रौढ़  १४४  के  yest  कोई  गलत  आदेश  जारी  किया  जाये  तो  इस  के  लिये

 न्यायिक  उपचार  किया  जा  सकता  है  ।  तथापि  यह  मापदंड  नहीं  रखा  जा  सकता  है  कि  आ्रान्दोलन  के

 प्रकार  के  ऊपर  इस  धारा  के  अधीन  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  यदि  हमें  देश  की  न्याय  और  व्यवस्था

 की  रक्षा  करनी है  तो  इस  mars ad  में  किसी  प्रकार  की  ढ़ील  नहीं  देनी  चाहिये

 मैं  एक  उदाहरण  रखूंगा  जिस  में  इस  प्रकार  का  प्रयत्न  किया  गया  ei  यह  कहा  गया  है  कि  किसी  भी

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  विधि  सम्मत  आन्दोलन  के  साबित  में  उस  के  द्वारा  की  गधी  कार्यवाहियों  के
 लिये

 कोई

 मूल  अंग्रेजी  में
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 yea  सान  जिया  जाये  कि न
 hl

 विधि  सम्मत  वाद  की  भी
 कोई

 व्याख्या  नहीं  की

 कोई व्यक्ति  ग  संस्था  कोई  कायें  करना चाहती है  प्रबल  यह  नहों  है  कि  वह कार्य  विधिसम्मत है  या

 नहों  wig  प्रश्न  यह  हैं  कि  परिणाम  क्य  होंगे  ।  गयी  कौर  व्यवस्था  ahr  यों  के  मैं

 इस  प्रकार  की  शक्तियां  होनी  चाहियें  कि  वे  बिगड़ती  हुई  स्थिति  का  सुधार  कर  सकें  |

 किसी  न्य  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  विधिसम्मत  शब्द  उपयुक्त  हो  सकता  है  ।  तथापि  यहां

 दंडाधिकारी  को  विधि
 are  व्यवस्था के  मामले के  कुछ  पहलुन्ों से से  जिसका

 विधि  ब्रोकर  व्यवस्था के

 बिगड़ने  की  स्थिति  से  सम्बन्ध

 द

 विचार  करना  प्रत  दे ंआधिकारी के  लिये  जिसे  उत

 स्थिति  पर  तत्काल  निर्णय  क  होता  है  यह
 हु  बहुत  कठिन  होगा  कि  वह  इन  सभी  बातों  पर  विचार

 करे कि  झ्रान्दालन  विधिसम्मत  ह  स  नहीं  ।

 उद्देश्य  प्र  कारणों  के  विवरण  में कहा  गया है
 कि  अंग्रेज़ों  के शासन  काल  के  दिनों  में  इन  धाया ग्र ों

 का  दुरुपयोग  किया  गया  ।  निस्संदेह  उन  का  दुरुपयोग  किया  गया  तथापि  फिर  भी  लोगों
 ने  इस  बात

 का  खतरा
 उठाया

 |  ६21 ह  माननीय  सदस्य  यह  चाहत ेहैं
 कि  खतरा  उठाये  ही  तथाकथित  झ्रान्दोलन

 फिया  जाये  |

 ae  घारायें  विधि  कौर व्यवस्था  बनाये  रखने  के  प्रयोजन  से  श्रनिवारयं हैं  |  सरत  इस  संबंध में

 ग्रेजी  प्रशासन  शौर  किसी  त्रय  उद्देश्य  की  दुपट्टा  देता  गलत  जहां  तक  विधि थ  के  उपबन्धों  का  प्रशन

 है  ये  बिल्कुल  उचित  यदि  उन  का  दुरुपयोग  जाता  हैं  तो
 उस  पर  प्रशासनिक  कार्यवाही  की

 जाती है  ।  न्यायिक  रूप  से  भी  उच्च  न्यायालय  इत्यादि  उस  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।

 प्रस्तावित  विधेयक  के  खंड  २  के  दूसरे  परन्तुक  से  सारा  प्रभाव  समाप्त  हो  है  ।  कोई

 मजदूर  ईमानदार  तो  हो  सकता  है  किन्तु  उस  पर  अन्य  बातों  का  भी  प्रभाव  हो  सकता  है--हो  सकता  है

 कि  कोई  oral  नेकनियती  से  काम  करता  हो  किन्तु  वह  भी  गुमराह  हो  सकता  |

 गजराज  सिह  वह  तो  हम  दोनों  पर  लाग  होता  है  ।

 fo  दातार  किसी  गुमराह  व्यक्ति  की  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  की  अपेक्षा  समाज  का  हित  कहीं

 ऊंचा  होता  है  ।  इसीलिये  कार्यवाही  की  जानी चाहिये  ।  इस  धारा  में  कहा  गया  है  कि  यदि  ऐसा
 व्यक्ति

 दण्डापराध  करने  की  द  दा  में  ही  वास्तव  में  गिरफ्तार  न  किया  गयाहो  इस  अधिनियम  की  धाराओं  का

 सम्बन्ध  वास्तविक  गिरफ्तारी  से  नहीं  है  ।  हमें  इस  में  अपराध  को  रोकने  से  ही  तात्पर्य  है  ।  दण्डापराध

 हो  जाने  क ेबाद  तो  कानून  की  व्यवस्था यें  काफी  प्रभावशाली  हैं  ।  यहां  उद्देश्य  यही  है  कि  ऐसे  श्र्प रोधों

 को  रोका  जा  सके  |  मूल  धारा  कौर  परन्तुक  के  बारे  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  परन्तुक  शायद  मूल वारा

 को  शक्तिहीन बना  देता  है

 इस  विधेयक  का  खण्ड  ३  यह  शब्द  जोड़ना  चाहता  है  कि  कौर  यदि  मानव  जीवन  की  हानि  के

 तात्कालिक  कौर  स्पष्ट  खतरे
 की

 झ्राशंका
 का  उचित

 चिर  मौजूद  हो ।'  प्रश्न  यह  है  कि  इन  शब्दों

 की  कोई  आवश्यकता  भी  है
 ?

 यह  बात  तो  हमे  से  मान्य  रही है
 कि  इस  मामले  में  सावधानी  पुर्वक

 विचार  उचित  कार्यवाही  करने  का  प्राधिकार
 मैजिस्ट्रेट

 को  ही  होना  चाहिये  |  कौर  यदि  मैजिस्ट्रेट

 कोई  गलती  तो  सरकार  को  प्रशासकीय  ढ़ंग  से  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करनी  कौर  यदि

 मामला  न्यायालय  में  पहुंच  चुका  तो  न्यायिक  रूप  में  q कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  तंगा मणि  )  लेकिन  तब  तक  तो  नुकसान  हो  ही  चुकेगा  सशस्त्र  वल  को

 जो  भी  कार्यवाही  करनी  वह  कर  ही  चुका  होगा  ।

 श्री  दातार  :  के  लिये  उचित  राधा  ये  शब्द  इसीलिये  जोड़े  जा  रहे
 हैं

 कि
 इस  विधि

 की  व्यवस्था यें  कुछ  कम म  गत  बना  दी  जायें  द मिग *: 1९1  जीवन  की  हानि के
 स्पष् स्पष्ट  तौर  लिक  खतर  का

 भी  इस  में  दिया  गया है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  ऐसे  प्र सामाजिक  तत्व  मौजूद  जिन्हों  ने

 सरकार  भ्र ौर  अन्य  सम्पत्ति  को  बहुत  अधिक  हानि  पहुंचाई  है  ।  इसलिये  ऐसी  कोई  अंगक  होने

 निरोधात्मक  व्यवस्थापको ंका  प्र बोग  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरे मित्र  ने  इस  में  सम्पत्ति  क  बिल्कुल  कोई

 उल्लेख  ही  नहीं  किया  ।  यह  अनुचित  हैं  ।

 उपखण्ड  मे ंव्यवस्था  है  कि  सदस्य  बल  को  प्रयोग  नहीं  किया  जायेगा  यदि .  इस

 का  स्पष्ट wa  यही  हैं  कि  विधि  का  प्रयोग  उचित  ढंग  से  बिना  जायें  और  साथ  ही  विधि  शौर  व्यवस्था

 बनाये  रखने  के  प्रभारी  अ्रघिकारी  को  स्वयं विवेक  की  शक्ति भी  दी  जाये  ।  इसमें  कहा  गया  हैं  कि

 मेजिस्ट्रेट  जब  तक  उचित  रूप  में  सन्तुष्ट  कार्यवाही न  की  जाये  ।
 वर्तमान  व्यवस्थापकों

 के  मुताबिक  मेजिस्ट्रेट  का  संतुष्ट  होना  आवश्यक  है  इस  में  कहा  गया  है  कि  मैजिस्ट्रेट  को  इस

 बात  से  सन्तुष्ट  हो  जाना  चाहिये  कि  पुलिस  परिस्थिति  पर  काबू  पाने  में  रस  रहेगी  ।  सशस्त्र बल तो

 सब
 से

 बाद  में  ,  पुलिस  की  श्रसमथेता प्रकट  हो  चुकने  के  बाद  श्रत्यावद्यक  होने  पर  बुलायी

 नाती है  ।

 दूसरे  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि  सशस्त्र  बल  का  प्रयोग  भ्रात्दोलनों के  दमन  के  लिये  नहीं  किया

 जायेगा  ।  मजिस्ट्रेट को  इस  से  ताल्लुक  नहीं  होता  कि  वह  भ्रान्दोलन  है  या  नहीं  ।  उसे  तो  मतलब इस

 बात  से  है  कि  विधि  आर  व्यवस्था  बनी  रहे  ।  इस  में  तो  आन्दोलन  भी  नहीं  कहा  गया

 दंगोंਂ  को  उन्हों  ने  इस  विधेयक  की  व्यवस्थाओं  से  wae  विमुक्त  किया  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  विधेयक  १९५८  में  रखा  था  ।  तब  शायद  उन  को  यह  नहीं  मालूम  था  कि  इतने

 ही  खतरनाक  आन्दोलन  कुछ  दूसरे  भी  हैं  उदाहरण  के  लिये  भाषाई  आन्दोलन  ।  उन  से  भी  समाज  की

 शान्ति  उतनी  ही  भंग  हती  है  ।  कारण  जो  भी  यदि  उस  से  समाज  की  शान्ति  भंग  हो  तो  वह  बुराई

 ही  है  सनौर  उस  के  विरुद्ध  व्यवस्था  करनी ही  पड़ेगी  ।  इसलिये  साम्प्रदायिक  दंगों  झ्र  अन्य  प्रकार  केਂ

 दंगों  में  इस  प्रकार  का  विभेद  इस  मामले  में  नहीं  किया जा  सकता  ।  इस  में  कहा  गया  है  कि  झपती

 समस्याओं  को  सामूहिक  तौर  पर  हल  करने  के  लिये  संगठित  कर्मी  fait,  ग्न्य

 तबकों के  विरुद्ध  इस  का  say  न  किया  जाये  संविधान  के  अन्तर्गत  शान्तिपूर्ण  वैधानिक  संस्था

 बनाने  और  उस  का  काम  करने की  अ्रतूमति है है  ।  लेकिन  यदि  कोई  संगठन  समाज  के  लिये  खतरा  पदा

 तो  फिर  उस  के  विद्ध  कार्यवाही  करनी  ही  चाहे  फिर  उस  के  उद्देश्य  जो  भी  हों  ।  संगठन

 से  मुझे  कोई  वि  ध  नहीं  ।

 लेकिन  सदस्यों  का  हल  भी  संवैधानिक  तरीके  से  किया  जाना  चाहिये  संगठन  तो  समस्या

 का
 हल  नहीं  कर  सकते  ।  हल  तो  संसद्  प्रौढ़  उस  के  aa  में  चल  कर  सरकार  ही  करेगी

 ।  राज्य

 सरकारें  झपने  विधान  मंडलों  के  अधीन  रह  कर  समस्यायें हल  कर  सकती  हैं  ।

 अब  मान  लीजिये  कि  कोई  संगठन  ऐसा  है  जिस  से  खतरा  पैदा  हो  सकता  तो  अधिकारियों  के

 हाथ  में  ऐसी  शक्ति  भी  रानी  चाहिये  जिस  से  समाज  में  विधि  ae  व्यवस्था  बनाये  रखी  जायें

 अब  इस  में  पन  यही  है  कि  समाज  हितों  को  सर्वोच्च  माना  जाये  या  कुछ  व्यक्तियों  था  संगठनों  के  ?

 यह  बात  इस  में  घ्यान दे  ale  स्पष्ट  है  कि  समाज  के  स्थायित्व को  अत्यावश्यक शौर  सर्वोच्च

 माना  जाना  चाहिये  ।  हर  एक  को  अपने  काम  का  परिणाम  भुगतने  के  लिये  तैयार  रहना  चाहिये  ।

 मूल  was  में
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 इस  वि  के  द्वारा  एक  नई  धारा  जोड़ने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि
 जब

 भी
 सशस्त्र  बल

 की

 सहायता  ली  उस  के  तीन  दिन  के  झ्रन्दर  ही  इन्दर  कम  से  कम
 नौ

 सदस्यों
 की  एक  समिति  नियुक्त

 की  जिनमें  से  तीन  संसद्‌  सदस्य  हों  कौर  शेष  सदस्य  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  हों  ।  यह  बड़ा

 ही  भ्र व्यावहारिक  प्रस्ताव  है  ।  ऐसी  व्यवस्था  का  असर  बिल्कुल  ही  उल्टा  माननीय  सदस्य  की

 are  के  बिल्कुल  विपरीत  ।  घारा  १४४  के ग्रन्तगत  सभी  आदेश  सामान्यतया  दो  महीनों तक
 प्रभावी

 रहते  बाद  में  श्रावर्यकता  पड़ने  उन  की  अवधि  बढ़ाई
 जा

 सकती  हे  ।

 श्री  इस  धारा  का  धारा  १४४  से  कोई  संबंध  नहीं  ।  यह  तो  तभी  लागू  होगी  जब

 सशस्त्र  वल  की  सहायता  ली  गई  हो  ।  मैं  चाहता
 हं

 कि  ऐसे  मामलों  की  रोक  केन्द्रीय  सरकार  ग्रोवर  संसद

 का  ध्यान  विशेष  रूप  से  आकर्षित  किया  जाये  |

 felt  दातार
 :  माननीय सदस्य  अपने  मार्ग  में  एक  दूसरी  कठिनाई  भी  पैदा  कर  रहे  हैं

 ।
 मैं

 उस

 का  उल्लेख  भी  करूंगा  |  मेँ  कह  रहा  था  कि  ऐसी  समिति  की  नियुक्ति  व्यावहारिक  होगी  ।  यह  प्रश्न

 goa  में  मैजिस्ट्रेट  के  स्वविवेक  का  है  ।  उस  के  बाद  wea  उठता  है  कि  स्वयं विवेक  का  प्रयोग  ठोके

 ढंग  से  किया  गया  या  सदाशय  के  साथ  किया  गया  या  दुराशय  के  या  उस  में  किसी  प्रकार  की

 aft  की  गई  है  ।  परब  यदि  इस  की  जांच  के  लिये  समिति  नियुक्त  की  तो  उस  का  परिणाम

 माननीय  सदस्य  की  आशा  के  सर्वथा  विपरीत  निकलेगा  ।  उस  से  सधी का  री  स्वयं  विवेक  का  प्रयोग

 करने  से  डरने  लगेंगे  ।

 समाज  पर  उस  का  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |  इस  से  अधिकारियों  के
 मार्ग

 में  कठिनाइयां  पैदा

 होंगी  ।

 श्री  गजराज  सिंह  :  में  माननीय  मंत्री  के  भाषण  के  दौरान  श श्रन्तंबाधा  नहीं  डालना

 लेकिन  अभी-प्रभी  उन्हों  ने  कहा  था  कि  हर  एक  को  अपने  काम  का  परिणाम  भुगतने
 कें

 लिये  तयार  चाहिये  ।

 श्री  दातार  :  माननीय  सदस्य  का  उद्देश्य  बाधा  डालने  के  अतिरिकत  कौर  कुछ  भी  नहीं

 है  ।  वह  स्पष्ट  करण  चाहते  ही  नहीं  |  श्रभी  स्थिति  यह  है  कि  मैजिस्ट्रेट  को  उचित  स्वविवेक  की

 शक्ति दी  गई  है  ।  इस  शक्ति  का  प्रयोग  उसे  समाज  की  विधि  ate  व्यवस्था  के  हित  में  करना  है
 ।

 यदि

 वह  उन
 का  प्रयोग  ग़लत  ढंग  से

 तो
 सरकार

 उस
 के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर  सकती है  |  UT

 समिति  नियुक्त  करने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  ।  इस  का  सम्बन्ध  अधिकांशतया राज्य-सर

 सेही  प्रौढ़  राज्य-सरकारों ने  एसे  मामलों  में  उचित  कार्यवाहियां की  हैं  ।

 माननीय  मित्र  घारा  १४४  में  एक  यह  भी  व्यवस्था  जोड़ना  चाहते  हैं  कि  उस  के
 श्रत्तगंत

 धरना  देते  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  रादेश  नहीं  दिया  जा  सकेगा  |  धरना  देने  के  बारे  में
 श्रौयोगिक

 विवाद  अधिनियम  में  व्यवस्था  है
 ।

 उस  के  भ्रनुसार  कुछ  व्यवस्था यें  व  मानिक  कौर  कुछ  यानी
 ।

 भ्र वैधानिक  हड़तालों  के  धाराओं  २२  से  २४  तक  के  रुपया-पैसा  भी  नहीं  दिया  नी

 सकता  ।  धरना  देना  अधिकार  नहीं  माना  गया  है  ।

 श्री  मोहम्मद  इलियास  :  सरकार  ताला-बच्चियाँ  को  गैर-कानूनी  घोषित  कर

 सकती हैं  ।

 fait  दातार  :
 उचित  अवसरों  पर  मालिकों  को  भी  कुछ  संरक्षण  पाने  का  अधिकार

 इस  चर्चा  में  नये-नये  ser  उठाना  असंगत  होगा  ।  rifts  भी  तो  आखिर  भारत  के  ही  स्क

 माननीय  सदस्य  ने  इस  विधेयक
 में  जिन  art  के  लोगों  को  विमुक्त  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  उन

 faa  अंग्रेज़ी में
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 सभी  वर्ग  शामिल  नहीं  हैं  ।  इस  से  पता  चलता  है  कि  उन  की  विचारधारा  किस  तरफ  जा  रही  है  +

 नई  घारा  यह  सुझाई  गई  है  कि  हड़ताल  के  सिलसिले  में  धरना  देने  वालों  के  विरुद्ध  कोई  mea  नहीं

 निकाला  जायेगा
 ।

 हड़ताल  की  बात  मैं  बता  ही  चुका  हुं  ।

 माननीय  सदस्य  मुख्य  से  कतरा  अब  धारा  १४४  को  संबोधित  कर  के  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  को  बदलना  चाहते हैं  ।  माननीय  सदस्य ने  जो  परन्तुक  रखा  उसके  भ्रनुसार

 तकलीफों  को  बताने  या  मांगों  को  रखने  के  लिये  किये  गये  सभाश्रों या  हड़तालों  के  दौरान

 घरना  देने  वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  |  माननीय  सदस्य  बिलकुल  ही  भूल  गये  हैं

 क्रि  उचित  अवसरों  पर  सरकार  को  किन  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  कार्यवाही  करने  के  लिये  बाध्य

 होना  पड़ता  है  ।  हमें  याद  रखना  चाहिये  कि  धरना  देना  भी  साग  बढ़  कर  एक  खतरनाक  वल

 क्र  सकता  है  ।  इसलिये  के  नाम  पर  हमें  नहीं  जाना  चाहिये  |

 दूसरे  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि  इस  धारा  के  अ्रन्तगंत  area  निकाल  कर  जनता  के  किसी  भी

 भाग  को  प्रगति  तकलीफ  पेश  करने  से  नहीं  रोका  जायेगा  ।  इस  में  भी  बड़ा  खतरा  इसलिये  कि

 सभी-कभी  तकलीफें  भी  तो  मन-गठित  ग़लत  किस्म  की  हो  सकती  हैं  ।  इसलिये  सभी  को  एक

 लाठी  से  कसे  हांका  जा  सकता है  ?  कैसे  कहा  जा  सकता  है  कि  किसी  भी  तकलीफ़  को  पेश  करने से

 नहीं  रोका  जायेगा  |  माननीय  सदस्य  या  कष्ट  की  परिभाषा  क्या  करते  हैं  ?  गैर-कानूनी  काम

 करने  वालों  की  क्या  तकलीफ  होगी  ?

 अन्तिम  घारा  में  संसद्‌  का  उल्लेख  है
 ।  उस

 में  कहा  गया  है
 कि

 संसद्‌  या  राज्य  विधान-मंडलों

 या  प्रादेशिक  परिषदों  के  पास  जनता  को  अपनी  मांगें  या  कष्ट  पेश  करने  से  रोकने  के  लिये  कोई  भी

 निराश  इस  घारा  के  अन्तर्गत  जारी  नहीं  किया  जायेगा  |  पिछले  सत्र  की  बात  प्राय  सभी  को  याद  होगी  ।

 ससंद  की  कार्यवाही चलाना  TH  कठिन  हो  गया  था  |  उस  WATT  पर
 माननीय  अध्यक्ष  ने  स्पष्ट  कहा

 था
 कि  केवल  धारा  १४४  से

 काम
 नहीं

 चलेगा  ;  कुछ  कौर भी  किया  जाना  जिस  से  कि

 सदस्यों  या  राज्य  विधान-मंडलों  के  सदस्यों  के  काम  में  कोई  बाधा  न  पड़  सके  ।

 सभो  संसद्‌-सदस्यों  को  संविधान  के  प्रश्नगत  कुछ  न  कुछ  काम  करना  ही  पड़ता  ठीक  है  ।

 लेकिन  संसद  के  परिसर  या  उस  के  आसपास  के  स्थान  के  wer  स्थानों  पर  भी  वे  जनता

 की  तकलीफें  सुन  सकते  हैं  ।  सभी  ससंद चष्ध  सदस्य  राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण  के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कार्य  में  लगे

 ate  वह  शान्त  वातावरण  में  ही  ठीक  से  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  प्रदर्शनकारियों को  संसद्‌  के

 ग्रास पास  मनमानी  करने  की  अनुमति  देना  खतरनाक  सिद्ध  हो  सकता  है  |

 संसद्‌-सदस्यों  के  पास  तो  जनता  के  लोग  कभी  भी  पहुंच  सकते  हैं  ।  उस  के  लिये  समंदर  के

 में  बाघा  क्यों  डालने  दी  जाये  ?

 अन्तिम  खण्ड  में  कहा  गया  है  कि  इस  धारा  के  seater  जारी  किया  गया  कोई  भी  शझ्रादेश

 तब  तक  ४८  घंटे  से  अधिक  समय  तक  प्रभावी  नहीं  रहेगा  जब  तक  कि  मानव-जीवन  को  कोई  खतरा

 न  या  दंगे  की  झ्राशंका  न  हो  ;  पर  उस  दशा में  ऐसे  आदेश की  अवधि  बढ़ाने के  लिये  राज्य  सरकार

 को  उच्च  न्यायालय  की  अनुमति लेनी  पड़ेगी  ।

 भारत  की  विशालता  का  जरा  ध्यान  रख  कर  इसे  देखिये  ।  सोचिये  कि  ऐसी  व्यवस्था हो
 जाने

 पर  कन्याकुमारी  जिले  या  कामरूप  जिले  में  कितनी  कठिनाई  पैदा  हो  जायेगी  |  वहां  तो  शायद  '४८

 घंटे  में  उच्चाधिकारियों  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  करना  मुश्किल  हो  जायेगा  ।  इस  का  आधारभूत

 सिद्धान्त भी  विचित्र  है  ।  उच्च  न्यायालय का  काम  न्यायिक मामलों  के  बारे  में  निर्णय  देना  होता

 शौर  कार्यपालक काम  सरकार  करती  है  ।  विधि  ate  व्यवस्था  बनाये  रखना  कार्य  पालिका से



 €८०  दण्ड  प्र क्रिया  संहिता  (  संशोधन  विधेयक  ४  १९६१

 रखता  न्यायपालिका  से  नहीं  ।  यदि  भारत  सरकार  या  कोई  राज्य  सरकार  ग़लती  करे  तो  संसद  या

 संबंघित  राज्य  विधान-मंडल उ उस  की  खबर  ले  सकते हैं  |  यहां  तक  कि  मंत्रि  परिषद्‌  तक  को  हटाया

 जा  सकता  है  ।  लेकिन  कार्यपालक  काम  के  लिये  न्याय  पालिका  की  श्रीमती  लेने  की  व्यवस्था  तो  नहीं

 की  जा  सकती  ।  दोनों  wart  ढंग  के  काम  हैं  ।  उच्च  न्यायालयों  का  काम  न्यायिक  मामलों  का

 निबटारा  करना  ही  है  ।  भारत  सरकार  झर  राज्य  सरकारें  संसद  अर  संबंधित  राज्य

 विधान-मंडलों  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  ।  इसलिये  ऐसी  व्यवस्था  बिलकुल  ग़लत  होगी  |

 अन्त  मुझे  यही  कहना  है
 कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  समवर्ती  सुची  में  संघ-सुची  में  नहीं  ।

 समवर्ती-सुची में
 में  उल्लिखित  विषयों  के  faa  हम  हमेशा  राज्य-सरकारों  से  बरामद  करते हैं  ।  इस

 अधिनियम  के  प्रवर्तन  का  संबंध  राज्य  सरकारों से  ही  अधिक है  ।  राज्य-सरकारों  की

 इतने  बढ़े-बई  प्रदेशों  के  बारे  में  सीधी  कार्यवाही  नहीं  करती

 |

 इसलिये
 जब

 तक  हम
 इस

 मे
 बार ेमें  राज्य-सरकारों  की  सहमति  प्राप्त  न  कर  तब  तक  समवर्ती  सुची  में  सम्मिलित  विधियों  को

 संबोधित  करने  के  लिये  कोई विधान  नहीं  बना  सकते  ।  इसलिये  कि  उन  का  प्रयास  तो  आखिर

 राज्य  सरकारों  को  ही  करना  पड़ेगा  ।  इसलिये  मेरा  शभ्रन्रोध  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  पर

 ae  न  करें  ।

 श्री  तंगासणि  मेने  इस  विधायक  का  विचार-प्रस्ताव  रखते  मैंने  विधेयक  के  उद्देश्य

 तथा  कारणों  का  विवरण  पढ़  कर  सुनाया  ।  वही  इस  का  प्रवर्तन क़ारी  भाग  है  ।  पर  माननीय  मंत्री

 ने  उस  की  प्रो  ध्यान  ही  नहीं  दिया  |  उस  विवरण में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  areal  १०७,  १२

 १३१  और  १४४  का  प्रयोग  प्रकार  लोकतांत्रिक  अधिकारों  के  हनन  पौर  जन-ग्रान्दोलनों  के  दमन  के

 लिये  किया  गया  है  ।
 मैं  ने  इन  धाराओं  में  कुछ  निरोधात्मक  व्यवस्था यें  करनी  चाही  हैं  |

 घारा  १०७  का  रूपभेद तो  १९२३  में  ही  करना  पड़ा  था  |  उस  समय  इस  में  संशोधन  किय

 गया  था  फि  मैजिस्ट्रेट  तभी  कोई  फायेंवा ही  कर  सकेगा  जबकि  उस  के  पास  उस  की  राय  में  यथेष्ट

 आधार  मौजूद  हों  ।  वहू  संशोधन  इसलिये  लाया  गया  था  कि  तब  एक  मैजिस्ट्रेट  ने  एक  बड़े  राजनीतिक

 नेता  के  विरुद्ध  कुछ  कार्यवाही  की  थ

 mead  की  बात है  कि  तब  १९२३  में  तो  ब् ग्रग्र ज़  सरकार  उस  संशोधन  को  मानने  के  लिये

 तैयार  हो  गई  लेकिन  श्नाज की की  हमारी  सरकार  उतना  भी  करने  के  लिये  तयार  नहीं  ।  में  ने
 उन

 कारी  घटनाओं को  हटाने  का  प्रस्ताव तो  नहीं  रखा  में  तो  केवल  संशोधन करना  चाहता

 पहले  जमाने  में  तो  टे  ड  यूनियनों को  भी  मालिकों  के  विरुद्ध  संगठन  माना  जाता  था  ।  १९२३  में

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  का  मत  था  कि  बकिंघम-कर्नाटक  मिल  के  मजदूर  हड़ताल  करके  मालिकों

 के  खिलाफ  साजिद  कर  रहे  थे  ।  उस  के  बाद  ही  ट्रेड  यूनियन  अधिनियम  पारित  किया  गया

 ९४७  के  अधिनियम में  कहीं  भी  देनाਂ  की  परिभाषा  नहीं की  गई  ।  उस  में  सिर्फ  इतना

 ही  है  कि  उचित  नोटिस  देने  के  बाद  हड़तालें  की  जा  सकेंगी  ।  उस  में  का  कोई  जिक्र  ही

 थीं

 घारा  ge  के  मैजिस्ट्रेट  कुछ  परिस्थितियों  में  सशस्त्र  बल  बला  सकता  है  ।  संसद

 उस  के  प्रौचित्य के बारे
 के  बारे  में  कोई  wer  नहीं

 उठा  सकती  ।  मैंने  संसद्‌  को  अब
 यही  शाक्ति  प्रदान

 करनी

 चाही  है
 |

 4.0
 इसीलिये

 मैंने
 gat

 रखा
 alate  उस

 के  तीन
 दिन

 के भ्रन्दर  एक  समिति  नियुक्त  की
 वाण  वा  काना

 मूल  tact  में



 १८८२  सद्य  की  गिरफ्तारी  &52

 जिस  में  संसद-सदस्य  art  न्यायाधीश  हों  ।  संसद  को  उस  के  म्रौचित्य  के  बारे  में  कुछ  कहने  का

 भ्र घि कार  होना  हो  चाहिये  ।

 दूसरा  उद्देश्य  यह  है  कि  वैधानिक  हड़ताल  को  दबाने  के  लिये  सशस्त्र  वल  की  सहायता  नहीं

 ली  जानी  चाहिये  ।

 gky¥ ~ “~  में  सशस्त्र  ने  मद्रास  में  बड़ा  ara  मचा  दिया  था  ।  इसीलिये  में  चाहता  हूं  कि

 जब  भी  संकल्प  सेता  बुलाई  जायें  संसद  को  अवश्य  बताया  जाये  ।  उस  के  तीन  दिन  के  भ्रमर  एक

 समिति  नियुक्त  होनी  चाहिये  जो  इस  सभा  के  सामने  प्रतिवेदन  पेशा  करे  |

 सामूहिक  रूप  मेंਂ  मेंने  इसलिये  कहा  है  कि  सामूहिक  रूप  संगठन  बना  कर  वात  करते

 से  मजदूरों
 की

 मांगों  को  बल  मिल  जाता  है
 ।  जब  साम्प्रदायिक भावनाएं  जाग्रत  हो  जाती  हैं  तो

 कोई  भी  उन  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सकता  |  ऐसी  स्थिति  में  विधि  wie  व्यवस्था  को  कायम

 रखने  के  लिये  हिसा  का  प्रयोग  करना  न्यायसंगत  है  ।

 मेरे  विधेयक का  खंड  ५  धारा  १४४  के  बारे  में  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  धारा  शुरू  में  केवल
 ८

 घंटे  के  लिये  ही  लागू  की  जानी  चाहिये  ।  यदि  इसे  इस  wale  से  अराग  बढ़ाना है  तो  उसके  लिये

 उपयुक्त  कारण  होने  चाहियें  ।  और  यह  काय  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  |  हर  बात

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  नहीं  रानी  चाहिये  ।  यदि  राज्य  वहां  के  उच्च  न्यायालय  आदि

 संतुष्ट  हो  जाते  हैं  तो  उसी  स्थिति  में  ही  इस  की  अवधि  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  मेरे  खंड  का  यहीं

 उद्देश्य  था  ।

 महोदय  :  अब
 मैं  यह  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 ART यह  हैं

 दंड  प्रक्रिया  १८९८  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 है

 किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 वववण्यापापापाा य Se  SP

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 महोदय  :
 कार्यक्रम

 की
 अगली  मद  लेने  से  पूर्व  मुझे  एक  सूचना  देनी  है  ।

 मुझे  बताना  है  कि  ग्राम  दुपहर  को  १  बज  कर  ५०  मिनट  पर  अध्यक्ष  को  बम्बई से  दिनांक

 २४  फरवरी को  भेजा  sar  एक  तार  मिला  है  जिसमें  भेजने  वाले  का  नाम  नहीं  दिया  गया  है  कौर  कहा

 पी  सदस्य  लोकसभा  को  पुलिस  आ्रायुक्त  की  राजा  की  अवहेलना  के

 कारण  २३  फरवरी  की  शाम  को  ७  बज  कर  ४०  मिनट  पर  गिरफ्तार  किया  गया

 है  ।  उन्होंने  TAT  जाति  मुचलका  देकर  जमानत  पर  छटने  से  इंकार
 कर

 दिया  है
 डी

 eo  ee

 मूल  das  में



 ९८  हिन्दु  विवाह  विधेयक  शुक्रवार  ह  \* २४  PERL

 हिन्दु  विवाह  ( aarters ) faery )  विधेयक  २३  का  संशोधन
 )

 fot  अजित  सिह  सरहदी  :
 :  मैं  प्रस्ताव करता  हुं

 :

 हिन्दू  विवाह  १९५४५  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  1.0

 यह  विधेयक  सादा  प्रौढ़  छोटा  है  |  यह  विधेयक  हिन्दू  विवाह  PERK  की  धारा

 २३  में  संशोधन  करने के  लिये  है  |

 मूलचन्द  ga  पीठासीन

 तलाक  प्रथम  श्रलहृदगी  के  मुकदमों  के  सम्बन्ध  में  यह  देखने  में  प्राया  हैं  कि  जिन  शिकायतों

 के  घार  पर  तलाक  प्रिया  अलहदगी  की मांग  की  जाती  है  उनमें  एक  कारण  यह  भी  होता  है  कि

 विपक्षी  ने  परस्त्री  अथवा  पर-पुरुष  गमन  या  अपने  पति/पत्नी  के  भ्र लावा  किसी  द्न्य  पुरुष-स्त्री  से

 सम्भोग  किया  है  ।  यह  देखा  गया  हैं  कि  इस  प्रकार  के  आरोप  न्य  आरोपों  वो  साथ  झूठमूठ  को  अथवा

 निरोधक  ढंग  से  जोड़  दिये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  आरोप  श्राम  तौर  पर  विपक्षी  पर  अनुचित  दबाव

 डालने  कौर  उसे  बदनाम  करने  के  लिये  लगाये  जाते  ये  आरोप  सिद्ध  हों  त्  इनके  कारण

 बदनामी  तो  हो  ही  जाती  है  ।  यह  विधेयक  इस  प्रयोजन  से  लाया  गया  है  कि  जिस  पक्ष  के  प्रति  ऐसे

 झूठे  और  निर्थक  ATT
 लगाये  जायें  उसे

 ५०००
 रुपये  तक  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  देने

 की
 व्यवस्था  की

 यह  ठीक  है  कि  जो  लोग  क्षतिपूर्ति  का  अलग  से  दावा  कर  सकते  हीं  उन्हें  हरजाना  मिल  सकता

 परन्तु  इस  विधेयक  की  मंशा  यह  हैं  कि  तलाक  अथवा  नलहेंदग  के  दावे में  जिन  मामलों  में  ऐसे

 मानहानिकारक  आरोप  लगाये  जायें  उनमें  भी  इस  प्रकार  का  हरजाना  देने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  ही  बात  है  कि  wa  हिन्दू  समाज  में  ऐसी  स्थिति  or  गई  है  जबकि  प्राप्त  द्वारा

 तलाक  की  ग्रा वश्य कता पड़  गई  है  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  माननीय  विधि  उप मन्त्री  इन  बातों  पर

 विचार  करेंगे  प्रौढ़  यह  व्यवस्था  करेंगे  कि  एक  व्यक्ति  जो  बदनाम  हो  गया  है  उसकी  सुरक्षा  की  जायेगी

 ai  इसके  लिये  विधेयक  में  कठोर  उपबन्धों  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  जब  तकਂ  कठोर

 दण्ड  की  व्यवस्था  नहीं  होगी  तब  तक  समझौता  होना  कठिन  हैं  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  जो  संशोधन  मैँने  रखा  है  वह  बहुत  ही  सादा  है  ate  अधिनियम  में  जो  कमी  थी

 उसकी  पूर्ति  करता  है  इस  पर  विचार  करना  चाहिये
 ।

 श्री  चुन्नीलाल  ने  एक  संशोधन
 रखा

 हैं  कि

 इसे  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  किया  जाये  ।  मुझे  इससे  कोई  आपत्ति  नहीं  ate में  इस

 संशोधन  को  स्वीकार  करता हुं  ।  श्रोता  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  भी  इसे  स्वीकार  करेंगे  कौर  इसे

 जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  जायेगा  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 fat  मुनीलाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  १५  PERL  तकरराय/जानने,कै,लिये,परिचालित,किया  जाये  ।”

 महोदय
 :

 विधेयक  तथा  संशोधन  दोनों  ही  सभा  के  सामने  हैं  ।

 पंडित  क०
 चं०

 wat  :
 में  विधेयक

 तथा  तत्सम्बन्धी
 संशोधन

 का  विरोध  करता  हूं  ।

 faa  wast  में



 ५  १८८२  हिन्दु  विवाह  विधेयक  &53 रे

 चुनो लाल  जातियां )  :  सभापति  यह  जो  हिन्दू

 मैरिज  श्रमेंडमेंट  बिल  मेरे  लायक  दोस्त  सरहदी  साहब  ने  इस  हाउस  में  रखी  उसका  मंशा  में  समझता

 हुं  बड़ा  नेक  है  ।  लेकिन  चूंकि  इसका  सम्बन्ध  पब्लिक  से  है  इसलिए  में  यह  समझता  हुं  कि  इसको

 लेशन  के  लिए  भेजा  जाना  चाहिये  ।

 मुझे  कानून  से  तो  वाक़फ़ियत  नहीं  है  लेकिन  इस  तरह  के  केसेज  मेरे  सामने  ग्राम  हैं  जिनमें  पार्टीज

 इस  तरह  के  इल्ज़ामात  लगाती  हैं  प्रौर  उस  सुरत  में  कोट  को  उनमें  समझौता कराना  भी  कठिन हो

 जाता  है  ।  जब  इस  तरह  के  एलोगेशन्स  fet  जाते  हैं  कैरेवटर  के  बारे  में  तो  फिर  aga  में  समझौता

 नामुमकिन हो  जाता  है  |  इसलिए  में  यह  समझता  हूं  कि  इस  बिल  की  मंशा  नेक  होते  हुए  भी  मैँ  यह  जरूरी

 समझता  हूं  कि  इसको  पब्लिक  श्रोपीनियन  के  लिए  re  कर  दिया  जाना  मुझे  खुशी  है  कि

 बिल  के  मूवर  साहब  ने  मेरे  इस  श्रमेंडमेंट  को  मान  लिया  है  ।

 Fo  चे  शर्मा  मैं  इस  विधेयक  तथा  इसके  संशोधन  का  विरोध  करता  हुं  ।  हमारे

 हिन्दू  समाज  में  विवाह  एक  बड़ी  पवित्र  वस्तु  मानी  गई  है  ।  विवाह  के  बाद  दोनों  ही  पति  एवं  पत्नी

 एक  दूसरे  के  ग्र धि कारों  का  ध्यान  रखते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  भ्र लह दी  के  समय  एक  दूसरे

 पर
 बड़े  बुरी  तरह

 पेट्रोल
 लगाये  जाते  यह  बात  नहीं  है  बात  यह  है

 कि
 परिस्थिति  बदल  रही

 ग्राहक  इन  परिवर्तनशील  परिस्थितियों  में  बड़ी  झ्र शोभनीय  बात  हो  जाती  है  at  ऐसी  बात  होती  है

 जिनमें  स्त्री  को  प्रतीक  कष्ट  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  यह  जानते  हुए  कि  स्त्री  सही  है  लेकिन  उसे

 अपनी
 बात  अदालत  में  सिद्ध  करना  बड़ा  मुश्किल  है  ।  यदि  हम  यह  व्यवस्था  करते  हैं  कि  स्त्री  पर

 भी  ५,०००  रुपये  का  दण्ड  निर्धारित  किया  जाये  तो  यह  बात  होगी  ।  इसका  ्रभिष्राय तो यह होगा तो  यह  होगा

 कि  हम  उसके  साथ  न्याय  नहीं कर  रहे  हैं  ।  इसलिये  में  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस

 विधेयक  को  वापस  लें  ले  शर  हम  पर  जोर  न  दें  ।  विधेयक  अधिनियम  यह  बन  गया  तो  यह

 ara  होगा  ।

 fot  चार  :  मे  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।  भ्र ौर  इसके  संशोधन  को  भी

 समझता  हूं
 ।

 आरोप  तंग  करने  के  इरादे  से  लगाये  जाते  हैं  ।  संशोधन  में  दण्ड  की  व्यवस्था  केवल  इसी

 दृष्टि  से  की  गई  है  कि  यदि  अदालत  छानबीन  करने  के  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचती  है  कि  ये  रोप

 झूठे  हैं  तो  परोक्ष  लगाने  वाले  व्यक्ति  को  दण्ड  दिया  जा  सकता  है  ।  यह  बात  दूसरी  है  कि  दण्ड  की  राशि

 ¥,o00  अधिक हो हो  ।  यह  बात  नव दर  ही  विचारणीय है  ।

 जनमत  जानने  के  लिये  विधेयक  को  परिचालित  करने  के  लिये  एक  संशोधन  रखा  गया  है  ।  मेरे

 विचार  से  तो  इसे  प्रवर  स्मिति  को  सौंपना  ही  काफी  है  ।  मेरे  विचार  में  दो  बातें  ही  विचारणीय  हैं

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  क्या  यह  दण्ड  अधिक  है शौर  दूसरे  क्या  इस  विधेयक  का  प्रभाव  दूसरी  विधि

 पर  भी  पड़ेगा  ।  लेकिन  इतना  सत्य  अ्रवद्य  है  कि  इसका  प्रभाव  दोनों  पक्षों  पर  काफी  भ्रच्छा  पड़ेगा  |

 उस  दृष्टि  से  यह  विधेयक  उपयोगी  ही  नहीं  बल्कि  श्रावस्ती  थी  है  ।

 इस  विधेयक  में  इस  बात  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  कि  यदि  इस  प्रकार के  आरोप  अगर  बचाव

 की  प्रो  से  लगाये  जाते  हैं  प्रौढ़  यदि  वे  गलत  पाये  जाते  हैं  तो  ऐसी  परिस्थिति  में  उनका  क्या  होगा  ।

 क्या  उस  व्यक्ति  को  भी  कोई  दण्ड  दिया  जायेगा  ।  चूंकि ये  arts भी  इसी  दुष्टि  से  लगाये जा  सकते  हैं

 ताकि  rates  अपने  मामले  को  वापस  ले  ले  ।  मेरे  विचार  से  ऐसे  आरोपों  के  गलत  सिद्ध  होने  पर  दण्ड

 जायेगा  ।
 ा  लाा दिया  जाना  चाहिये

 ।
 array  है  कि  इस  बात  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  भी  कोई  संशोधन  रखा  ननि

 मल  अंग्रेजी  में



 दल  हिन्दु  विवाह  )  विधेयक  २४  १९६१

 ato  रणबीर  सिंह  :  सभापति  हिन्दू  समाज  में  विवाह  को  निभाना  एक  बहुत

 बड़ा  TH  समझा  जाता  यहां तक  कि  एक  समय  जबकि  हिन्दू  समाज  की  बहुत  सारी  जातियों में

 जो  बहनें  नौजवान  अवस्था  में  ही  विधवा  हों  जाती  वे  फिर  शादी  नहीं  कर  सकती  थीं  सौर  उन

 को  सारी-पारी  उम्र  दुख  में  रहना  पड़ता  था  |  fag  समाज  में  विवाह  को  UH  धार्मिक  कत ैं व्य  की

 इष्टि  से  देखा  जाता  था  ।  मेरा  सम्बन्ध  किसी  ऐसी  जाति  से  जो  यह  मानती  थ्री  कि  rar

 की  गांठ  को  इतनी  मज़बूत  राम झा  जाये  कि  सगर  भगवान  भी  उस  को  तोड़  तो  भी  उस  के  साथ

 चिपटे  रहा  जिस  के  परिणामस्वरूप  बहनें  सारी  उम्र  दिखावा  रहें  ।  मेरी  जाति  wie  मेरे  सेक्शन

 में  शुरू  से  ह दी  इस  बात
 को

 माना  जाता  रहा  है  कि  मगर  कोई  बहन  विधवा
 हो  तो  उस  के  दुख

 को  ज्यादा  दिन  तक  जारी  न  रहने  दिया जाये  ।  लेकिन  एक  वक्त  BIA  शर  कई  कारणों  से  हिन्दू

 कोड  बिल  का  प्रश्न  उठा  औरत इस  सदन  में  उसके  छोटे-छोटे  हिस्से  बना  कर  हम  उस  को  कानून

 की  शक्ल दी
 ।  उन

 में  से  एक  हिस्सा  हिन्दू  विवाह  को  विच्छेद  करने  के  बारे  में  भी  है  ।  मैं  समझता हूं

 कि  हमारे  समाज  में  तलाक  एक  बहुत  दूसरे  सिरे  की  बात  है  |  जी  समाज  विवाह  को  इतनी वजन  देता

 ही  कौर  उस
 का  सम्बन्ध  धम  के  साथ  जोड़ता  वहां  तलाक  के  बारे  में  सोचना  कोई  बहुत  अच्छी

 बात  नहीं  कौर न  ही  कोई  सोचता  ऐसा  में  मानता हूं  ।  लेकिन  जिस  तरह  समाज  देश  में  कौर

 जीवन  में  ौर  बहुत  सारे  एक्सिडेंट  होते  उस  तरह  तलाक  भी  शादी  के  रिश्ते  में  एक  तरह  का

 एक्सिडेंट  होता  है  i  जिन  बदकिस्मत  घरों  में  एसा  एक्सिडेंट  होता  है  र  खास  तौर  पर  उन  घरों

 जहां  पति  अपनी  पत्नी  या  पत्नी  झपने  पति  पर  अविश्वास  करे  यहां  तक  कि  वह  धर्म  से  च्युत

 हो  गया
 मैं  समझता  हूँ

 कि

 वहां  उस

 को

 कायम  रखना  कोई  at

 नदी  की
 बात  नहीं  है  ।  वह

 नर जर बयन सि  के  जमाने पति  या  पत्नी  अदालत  में  तो  उस  रिश्ते  को  किसी  कानून  के  तहत  जारी  रखता झ

 में  झ्क्लमन्दी की  बात  नहीं  दिखाई  देती  इसलिये  मैँ  मानता हुं  कि  जहां तक  इस  विधेयक  का  ताल्लुक़

 जैसा  कि  हमारे  श्री  सरहदी  ने  महसूस  किया  वह  बहुत  ज्यादा  वांछनीय  नहीं  है  ।  मैं

 समझता हूं  कि  थोड़े  बहुत  लोग  एसे  जो  इसका  नाजायज  फ़ायदा  उठाते  लेकिन समाज  में  हर

 एक  कानून  का  नाजायज़  फ़ायदा  उठाया  जायगा  उस  की  रोक  करनी  तो  हिन्दुस्तान  जैसे  सलक

 में  पांच  हज़ार  जुर्माना  रखना  कोई  समझ  की  बात  नहीं  है  ।

 जहां  तक  इस  बिल  को  सकरुलेट  करने  का  सम्बन्ध  बाप  जानते  हैं  कि  जो  भी  बिल  सकरुलेट

 किया  जाता  उस  में  सरकार  भ्र  देवा  का  हज़ारों  रुपया  खर्च  हो  जाता  है  ।  मुझे  यह  ऐसी  रह

 चीज़  नहीं  मालूम  होती  कि  इस  के  बारे  में  लोगों  की  राय  पूछी  जाये  ।  श्री  झा चार  को  इस  बारे  में

 जाति  तजुर्बा है  ;  लेकिन  वह  तजुर्बा  एक  वकील  के  नाते  साल  लाइफ़  में  जाति  तजुर्बा  नहीं  ह  ।

 इसी  तरह
 ae

 बहुत  सारे  साथी  वकील  जिन को  ऐसे  Seer का  तजुर्बा  होगा
 ।  इसलिये  मैं  इस

 को  राय  जानने  के  लिये  बाहर  भेजने  की  ज़रूरत  नहीं  समझता  |

 fot  लाचार  :
 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  में  ने  यह  कहा  था  कि  मुझे  ऐसे  झ्रारोपों  का

 व्यक्तिगत  अनुभव  है  |

 सभापति  महोदय  :  यही  बात  वह  कह  रहे  हैं  ।

 fot  लाचार  :  मुझे  खेद  है
 कि

 उन्हों  ने  मुझे  गलत  समझा  है  ।

 रणवीर  fag  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  बिल्कुल  ही  गलत  समझा  है  ।

 श्री  सरहदी  हाई  कोट  के  माने  हुए  बकील  हैं  ।  कौर  भी  ऐसे  साथी  जैसे  श्री  प्रताप

 सिंह  दौलता हैं  ae  दूसरी  स्टेट्स के  हुए
 वकील

 भी हैं  ।  उन  को  ऐसे  कैसी  का  तजुर्बा है  |

 मूल  waist  में
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 इसलिये  इस  बिल  को  बाहर  लोगों की  प्रो  की  राय  जानने  के  लिये  सर्कुलेशन करने
 की

 ज़रूरत

 नहीं है

 में  इस  बिल  को  प्रवर  समिति  को  भी  भजने  की  ज़रूरत  नहीं
 ant

 |  अगर ६  समें  कोई

 जर्माना रखना  तो  चार  पांच सौ  रुपये  का  फ़ैसला दि  M4  जा  सकता  हूं  ।  इस  को  किसी  सिलेक्ट

 कमेटी  के  सुपुर्दे कर  या  देवा सें  मत  जानने के  लिय ेमें  जना  कोई  समझ की  बात  नहीं है  घौर  न  ही

 यह  इतनी  मरहम  बात  है

 जहां तक  इस  के  उसूल  का  ताल्लुक  जिस  की  मुखालफ़त  श्री  ware ने  उस  को  यह

 सदन  प्रौढ़  देश  सान  चुका  है  ।  ए

 ate YS

 ह  जो  समा  ज  के  लिये  किसी  तरह से  रच्छ  ag  देश

 शौर  समाज  मं  फैलाना  अच्छी  बात  नहीं  हितकर  नहीं  श्रह्ितकर ह ैहै वेगों  तो  इस  लाल  की

 कोई  ज़रूरत  नहीं  लेकिन  अगर  सरहदी  चा  और  दूसरे
 वकीला

 चाहते हैं  तो  दो
 तीन

 सौ  जुरमाना

 रख  दिया  जाये  कौर  इस  के  साबित  जज  साहब  फ़ैसला  कर  दें  तो  कोई  बड़ी  दात  दीं है  |

 हमारे  दोस्त  ने  कहा  ea  इस  जुर्माना  को  इसलिये  जरूरत है  कि  इस  से  समझौता  हो  जायगा  |

 म  समझता हूं  कि  यह  बात  बिल्कुल  ग़लत  है  ।  त् अगर  तरता  हो  तरों  तो  चार  हज़ार रुपया  दे  कर

 कौन  समझौता  करेगा  |  श्री  मुनीलाल  जी  कहते हैं  कि  झूठी  इल्ज़ाम-तराशी नहं हीं  होगी  ।  इस  देश
 में
 fara को  धर्म  के  नाते  बहुत  ऊंचा  स्थान  दिया  aren  Y atx 24  मरद  तरा | ल्जमि  Pre  कोई

 भी  भाई  विवाह  के  रिश्ते  को  तोड़ना  नहीं  चाहता  ।  जब  उस  के  घटने  का  सवाल  ar  तो  ऐसे

 झगड़  की  वजह  से  ही  आता  है  ।  एक  दूसरे  पर  झ्र विद वास  होता  तभी  लोग  तलाक  के  लिये  आते

 इसलिये  इस  बारे  में  सोच-समझ  कर  मसला  करना  अगर  इस  को  इस  दाल  में  मंजर

 किया  तो  वह  पहले  बिल  के  उसूल  के  विरोध  में  जायगा  ।  इसलिये  मैं  इस  की  मुखालफ़त  करता

 g  |

 श्री  प्र०  सिं०  दौलता  जनाबे  चेयरमैन  में  सरहदी  साहब
 के  इस  बिल  की

 ताईद  करने  के  लिये  खड़ा  हूं  ।  हन  जो  बकील  लोग  कौर  लेजिस्लेटर  भी  हैं  अर  पब्लिक  की

 राय ले  कर  भीं  जाये  समाज में  हमारी एक  प्रहसन  पो जी दान  है  ।  जिगरी  ale  लैजिस्लेशन  में  जो

 कनेक्शन  वह  हमारे जरिये  ही  ह  ।  हमें  तजर्बा है  कि  इन  कैसी  जो  हाई  कोट  कौर  से  सन्ज़  कोटे

 में  कराते  हैं--उस  से  नीचे  तो  वे  जाते  नहीं--जज  साहिबान  बार-बार  यह  कहते  हैं  कि  यह  क्या  ला

 बनाया  हुमा  प्रिये  झपको  सुपीरियर बताने  के  faa  श्राप ने  यह  ला  पास  किया हुमा  यह

 कसा  ला  जिसमें  सूप  रफ्लूप्ष  त  एलीगे  गन्ज  लगाने  के  लियें  कोई  सजा  नहीं  है  ।  लंगर  किसी  पर  कोई

 एलीगेशन्ज़  लगाई  जाती  तो  उस  बेचारी  या  उस  के  लिये  यह  रास्ता  खला  है  कि  वह  दावा

 लेकिन  मुकदमे  के  दौरान  लगाई  गई  एलीगेशन्ज़  के  लिये  डीफ़ेमेशन  कौर  रजनी  की  बात  बनती

 नही ंहै  ।  जिन  लोगों  को  जडिशरी  का  तजुर्बा  सरहदी  साहब  ने  यह  बिल  ला  कर  उन  की  तर्जुमानी

 की  है  ।  जज  पा हू बान  बार-बार  इस  बात  को  प्वाइंट  आउट  करते  हैं  ।  अभी  मुकदमा  श  होता  नहीं

 जो  एक  शरीफ़  घर  की  श्रौरत  उसको  कहा  जाता  है  कि  एजेंट  अर्जी-दावे में  यह  शिकायत

 कि  वहू  बदचलन  है  ।  इस  का  नतीजा  यह  होता  है  कि  उसके  मां-बाप  फ़ौरन  श्रननवे  हो  जाते  हैं
 ।

 cae  में  जो  फ़ालतू  की  इल्ज़ाम-तराशी की  जाती  वह  इन्साफ़  के  रास्ते  में  हायल  हो  जाती  है
 ।

 उस

 के  मां-बाप  पहले  ही  डर  जाते  हैं  ख़ाविन्द  से  कहते  हैं  कि  हम  इसको  ले  जाते  र

 इसे  अदालत  में  ज्यादा  ने  कीजिये  ।  तलाक  कई  बार  ऐसे  भी  हो  जाता  गौर  इस  तरह  के  इल्जामों

 को  साबित करने  की  जरूरत नहीं  होती  किन्हीं  वजूहात  पर  जो  केस  होता  है  वह  दिस  वे

 दैट  वे  डिसाइड  हो  जाता  है  प्रौर  इस  का  सबूत  देना  या  न  बेकार  होकर  रह  जाता  है  ।
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 चेयरमैन  मैं  तजवीज़  करता  हं  कि  यहां  यह  जुर्माना  एकसैप्ट  कर  लिया  जाय  तो  बड़ी

 mgt  बात  है  या  कुछ  न  कुछ  सज़ा  फ़िलवोलस  इल्ज़ाम वादी  की  हो  जाये  वर्ना  यह  सिम्युलेट  हो

 जाना  चाहिये  |

 श्री  बाल्मीकी  जातिया ं)  सभापति  सरदार

 जीत  सिंह  सरहदी  जी  ने  जो  एक  छोटा  सा  बिल  सदन  के  सामने  रखा  है  alc  हिन्दू  विवाह  एक्ट  की

 धारा  २३  में  जो  संशोधन  करना  चाहा  यह  बहुत  साधारण  सा  है
 ।

 जाति  ने  विवाह को  एक

 संस्कार  माना  TH  माना  है  ।  किन्तु  सदियों  के  बाद  सारे  देश  की  अवस्था  समाज  की  अवस्था

 बदल  रही  है  कौर  बदलती  जाएगी  ।  हिन्दू  समाज  में  जो  परिवर्तन  रहे  हैं  उनके  कारण  एक  प्रकार

 से  हिन्दू  विवाह  कानून  में  समग्र  के  अनुसार  परिवर्तन  करने  के  उद्देश्य  से  प्रनेक  बार  बिल  यहां  लाए

 गए  हैं  ate  पास  किए  गए  हैं
 ।

 किन्तु  मैं  समझता  हुं  कि  जो  सम्बन्ध  वह  कई  कारणों  से  होता

 है  ।  उनमें  से  एक  कारण  ray  सम्बन्धी  लांछन  है  जिसके  आधार  पर  सम्बन्ध  विच्छेद  हो  सकता

 है  ।  इस  तरह  का  लांछन  एक  निबंध  पक्ष  पर  लगाया  जाना  बहुत  ही  हीन  किये  है  ।  उस  निबल

 फरिश्
 के  बारे  में  ही  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  |

 हम  देखते  हैं  कि  हमारे  समाज  में  पुरुष  वर्ग  राज  भी  नारी  वर्ग  पर  हावी  है  कौर  नारी  समाज

 अराज  भी  एक  विकट  अवस्था  में  निबल  स्थिति  में  है  ।  में  एक  वकील  की  तरह  से  नहीं  बल्कि  एक

 साधारण  जन  की  तरह  से  कौर  एक  ऐसे  मनुष्य  की  तरह  से  जि रातें  इस  तरड़  के  वाकयात  इस

 तरह  की  घटनाओं को  बहुत  करीब  से  देखा
 WI

 विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं
 ।

 अराज  कोई  नहीं  कहता  कि  विवाह  का
 जो

 रूप  बहुत  पहले  था  वही  राज  है
 ।

 उसमें  परिवर्तन  प्रा रहे

 हैं  ौर  परिवहन लाए  गए  हैं  ।  लेकिन यह  देखा  गया  है  कि  गातो  पर  झ्र दा लत  की  जो  शरण

 लेता  वह  पुरुष  ही  होता  है  ।  कोई  ही  नारी  यह  हिम्मत  करती है  कि  वह  कोट  में  जाए  ।

 कोई  नारी  इस  तरह  की  हिम्मत  करती  भी  है  कि  सम्बन्ध  विच्छेद  हो  जाए  तो  पहले  तो  उसको  इसमें

 सहायता  नहीं  मिलती  समाज  उसकी  मदद  नहीं  करता  प्रौढ़  फिर  उसको  गवाह  नहीं  मिलते  हैं  |

 पहले  तो  वह  अदालत में  मामला  ले  जा  ही  नहीं  सकती  है  प्यार  किसी  तरह  से  ले
 भी

 जाए
 तो

 उसका  पक्ष  इतना  प्रबल  नहीं  हो  पाता  है  कि  उसमें  किसी  प्रकार  का  सारांश  दृष्टिगोचर  हो  सके  ।

 हमारे  समाज  में  नारी
 की

 क्या  स्थिति  रही  उसको  कितना  चादर  का  स्थान  प्राप्त  रहा

 यह  मैँ  आपको  बतलाता  हं  ।  कहा  गया  है

 यत्र  नार्यस्तु  पूज्यन्ते  रमन्ते  तत्र  देवताः

 यत्र  वास्तु  न  पूज्यन्ते  तत्र  ।

 ai  है  कि  जहां  नारी
 की

 पूजा  होती  है  वहां  सुख  चैन  रहता  कौर  जहां  उसकी  पुजा

 नहीं  होती  है  वहां  सुख  चैन  नहीं  रहता  समाज  में  महिलायें  सारा  दिन  काम  में  लगी  रहती  काम

 में  जुटी  रहती  सिसकती  रहती
 उनकी  जोर हमें

 देखना  होगा  ।
 वीगर  नई  दिल्ली  के

 feat  कोने  में  रहती  हैं  जहां  का  वातावरण  शान्त  वातावरण  वहां  पर  भी  वे  सताई  जाती  फिर

 we  ही  उसका  रूप  दूसरा  ही  हो  ।  वे  पढ़ी  लिखी  नारियां  हो  सकती  हैं  दूसरा  रूप  धारण  कर

 सकती  हैं  लेकिन  वे  नारियां  जो  राज  भी  बेबसी  कौर  मजबूरी  की  हालत  में  रहती  घरों  के  ax

 देवियां  बन  कर  रहती  गृहणियाँ  बन  कर  रहती
 बच्चों

 का  पालन  करती  सारी  गृहस्थी  को

 चलाती  कष्ट  झेलती  उनका  भी  हमें  ध्यान  रखना  है  ।  उनके  साथ  भी  सम्बन्ध  विच्छेद  के

 अनेक  कारण  हो  सकते  हैं
 ।

 एक  कारण  जिसकी  जोर  हमारे  सरहदी  साहब  ने  ध्यान  दिलाया  वह
 (Ai)
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 ग्रा चरण  सम्बन्धी  लांछन  है  ।  इसके  ये  कारण  भी  हो  सकते  हैं  कि  उसके  बच्चा  नहीं  हू  ताह

 लगातार बीमार  रहती  या  लड़ती  झगड़ती है  ।  ये  बातें  समझ  में  प्रा  सकती  हैं  लेकिन  जब  यह  कहा

 जाता  है  कि  उसका  खराब  उसका  दूसरे  पुरुष  से  सम्बन्ध  वह  व्यभिचारिणी  तो  यह

 एक  गम्भीर है  ।  पुरुष  तो  व्यभिचार  की  दृष्टि  से  ऊपर  उठ  जाता  है  कई  उल्टे  सीधे  काम

 कर  सकता है  ।  हमारे  यहां  एक  कहावत  है  कि  आदमी  हजार  दीवारें  लांघ  सकता  है  लेकिन  एक  देवी

 एक  छोटा  सा  शहरों  नहीं  लांघ  सकती  है  ।  छोटा  होता  है  एक  छोटी  सी  दीवार  |  भ्रामक तो

 बड़ी  दीवारें  कुद  सकता  है  लेकिन  नारी  छोटी  सी  दीवार  नहीं  कद  सकती  है  ।  कोई  किसी  को  भी  डराये

 कोई  किसी  को  भी  लेकिन  जिसके  जरा  सा  दुःख  दरद  को  समझने  की  शक्ति
 नारी

 के  हृदय  को  समझने  की  शक्ति  है  उसी  तरह  से  जैसे  नारी  नारी  के  दुःख  को  समझती  है  उसके  दरद

 को  समझती  वह  पुरुष  ऐसा  व्यवहार  नहीं  कर  सकता  |

 ato  रणवीर  सिंह  :  शभ्रादमी  के  खिलाफ़  इल्जाम  लगाया  जाए  तो
 ?

 श्री  बाल्मीकी  :  झ्रादमी  के  द्वारा  नारी  के  खिलाफ़  इल्जाम  लगाये  जाते  हैं  शौर  मामला

 भ्र दा लत  में  पेश  किया  जाता  उसमें  सभी  कारण  लिखे  जाते  हैं  प्रौर  यह  fas  हो  जाता  ह  कि

 सम्बन्धी  जो  लांछन  लगाये  हैं  वे  गलत  हैं  तो  कोई  वजह  नहीं  है  कि  उस  पर  कोई  जर्माना

 इस  तरह  का  न  लगाया  जाए  कौर  नारी  को  हरजाना  न  दिलाया  जाये  लेकिन  नारी के  पास  कुछ

 भी  नहीं  है  सिवाय  अपने  सम्मान  सिवाय  अपनी इज्जत  सिवाय  अपनी  अस्मत  अपनी  ara

 के
 ।  चौधरी  रणवीर  सिंह  साहब  कह  रहे  थे  कि  जो  नारी

 alo  रणवीर  fag  दोनों  पर  लागू  होता  है  ।

 श्री  बालमीकी
 :  दोनों  पर  लागू  नहीं  होना  चाहियें  ।  मैं  दूसरे  पक्ष  को  लेता  हूं  ।  मैं  केवल  नारी

 पक्ष
 की  लेता हूं  ।  उस  पर  कोई  सम्बन्धी  इल्जाम  लगाया  जाता  है  प्रौढ़  वह

 की  राय  में  गलत  साबित  होता  है  तो  कोई  वजह  नहीं  है  कि  पांच  हजार  तो  क्या  दस  हज़ार  हरजाने

 के  रूप  में  उसको  न  दिलवाया जए  ।

 श्री  चुनीलाल  जी  ने  एक  संशोधन  पेश  किया  है  कि  इसको  किया  जाए  ।  उसकी  कोई

 नहीं  है  |
 मैं  आ्राचार  साहब  के  प्रस्ताव  को  मानता  हूं  कि  कोई  सिलेक्ट  कमेटी  हाउस

 के

 मेम्बर  साहबान  की  इस  पर  विचार  कर  ले  ।

 मेँ  यकीनी  तौर  से  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मेरे  मस्तिष्क  में  दूसरी  पार्टी  का  मतलब

 केवल  नारी से  है  ।  नारी  का  मामला  तो  बहुत  कम  चलता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  राज  के  वाकयात

 को  देखते  हुए  अवश्य  ही  उसकी  कौर  ध्यान  दिया  जाए  कौर  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  हाउस  इस  बिल  को

 मंजूर  करे
 ।

 मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं
 ।

 विधि  उपमंत्री  (sit  इस  विधेयक  को  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित

 करने  के  प्रस्ताव  से  मैं  सहमत  हूं  ।  परन्तु  सरकार  इस  विधेयक  के  किसी  भाग  झ्रथवा  व्यौरे  को  स्वीकार

 कर  लेने  का  वचन  नहीं  देती  ।  प्रायः  ऐसी  भावना  व्याप्त  है  कि  सरकार  गैर-सरकारी सदस्यों  के

 विधेयकों  को  प्रोत्साहन  नहीं  देती  ।  लेकिन  ऐसा  कहना  गलत  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इस
 विधेयक  के  पीछे  जो  भावना  है  वह  बड़ी  ही  महान  है  ।  कौर  यह  स्त्रियों

 की
 पवित्रता

 पर
 होने  वाले

 आक्रमणों  को  रोकने  में  सहायक  होगा  हालांकि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  ? की  धारा  शक

 मल  अंग्रेजी में



 ea  ठेकेदारों  दार  श्रमिकों  के  सम् भरण  का  अन्त  विधेयक  २४  १९६१

 के  अ्रधीन  इस  मामले  में  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  परन्तु  प्रदान  यह  है  कि  कया  मिथ्या  ake  निदेशक

 के  सम्बन्ध  में  इतना  अधिक  हर्जाना  मांगा  जा  सकता  है  ।  परन्तु  यह  इस  बात  पर

 करेगा  कि  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  जनता  की  राय  क्या  है  ।

 मेँ  इस  विधेयक  को  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  किये  जाने  वाले  प्रस्ताव से  सहमत
 a  t
 R

 fat  जीत सिह  सरहदी  :  में  सरकार को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उसने  मेरे  विधेयक  को  संशोधित

 स्वीकार कर  लिया  है  ।

 महोदय  :  अब  में  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये हि  नवग  ह  हरे  सभा  में  रखना |

 यह  है

 विधायक  को  १४५  १९६१  तक  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  किया  जाये  114.0

 प्रस्ताव  ala  हमा NTU  gar  |

 ee  a  a  ey

 ठेकेदारों  द्वारा  श्रमिकों  क  संभरण  का  wea  विधेयक

 fait  हरविन्द  घोषाल
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 सकी  बिचौलिये  अथवा  ठेकेदारों  द्वारा  श्रमिकों  के  संभरण की  व्यवस्था  को  समाप्त  करन

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  गी

 यह  विधेयक  बिचौलियों  द्वारा  श्रमिकों  की  भर्ती  करने  की  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  की  दृष्टि

 से  रखा  गया  है  ।  इस
 प्रकार  जो  श्रमिक  रखे  जाते  हैं  उनका  मालिकों  से  कोई  सीधा  सम्बन्ध

 नहीं

 होता tt

 यदि  हम  इस  व्यवस्था  के  इतिहास  पर  दृष्टिपात  करें  तो  हमें  इस  बात  का  पता  चल
 जायगा

 कि  २०वीं  शताब्दी  के  प्रारम्भ  में  उद्योगपतियों  को  श्रमिकों  को  रखने  में  बड़ी  कठिनाई  होती
 थी

 उन्होंने  श्रमिकों  की  भर्ती  के  लिये  बिचौलियों  का  सहारा  लिया  जोकि  आ्रावश्यकतानुसार

 उद्योगपतियों को  श्रमिक  लाकर  दे  दिया  करते  थे

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 ष्  लोक  सभा  सोमवार  २७  PERL/G  फाल्गन, च्च्झो  १८८२  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 लिएस

 विश्क  पटह  नगी  os  «4  oe स

 मल  अंग्रेजी  में
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